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 LOK  SABHA

 Thursday,  September  a  965/Bhadra
 I8,  887  (Saka).

 द्र  ‘I
 The  Lok  Sabha  met  at  ह... आ  of  the

 Clock.
 (Mu.  Sreaxer  in  the  Chair)

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 कम  तथा  साहस  हाय  वर्गों  क ेलिये  मकान

 +
 शी  Ho  लाठ  दिखायी  :
 झाँसता  सावित्री  निगल  :
 जनी  do  Wo  ara  :

 [  भी  सुबोध  हुँ सदा:

 *s09.

 क्या  निर्माण  जौर  आवास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कम  तथा  मध्यम  प्राय  वर्गों
 के  लिए  प्रतीक  मकान  बनाने  की  सरकार
 की  कोई  योजनाएं  हैं  ;

 (ख)  विभिन्न  राज्यों  को  नियत  राशि
 में  से  ऋण  देते  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने
 तथा  लालफीताशाही  समाप्त  करने  के
 लिये  सरकार  ने  क्‍या  परिवर्तन  किये  हैं  कौर
 कब  क्‍या  नवीन  सुविधायें  उपलब्ध  की  गई
 हैं;  कौर

 (ग)  लगर  क्षेत्रों  में  मकान  निर्माण
 के  लिए  नियत  राशि  की  कितनी  प्रतिशत
 राशि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मकान  बनाने  पर
 खर्च  की  जायेगी  ?

 निर्माण  शोर  amma  मंत्री  (भी
 मेहर  बाद  am)  :  (क)  दो  योजनायें
 अहले  ही  से  अल  रही  हैं,  उनके  नाम  FE
 जो  इनकम  चुप  हाउसिंग  स्कोर  धौर  मिशन

 है  ५)  ६५]
 इनकम  ग्रुप  हाउसिंग  स्कीम  1  ये  योजनायें
 लाहौर  मिडल  इनकम  ग्रुप  के  लोगों  के  मकानों
 की  जरूरतें  पूरा  करने  के  लिए  हैं  -  ये  काफी
 पापुलर  हैं  श्लोक  तीसरे  प्लान  के  चार  वर्षों
 में  इनके  लिए  38,500  मकान  बनाये  जा
 चुके  हैं।  आशा  है  कि  चोरी  पंच  वर्षों
 योजना  में  जब  प्रतीक  धन  मिलेगा  तो  कौर
 भी  ज्यादा  मकान  बनाये  जा  सकेंगे  ।

 (ख)  कर्जा  देने  के  लिए  राज्य  सरकारें
 नियम  बनाती  हैं  कौर  यह  उन्हीं  की  जिम्मेदारी
 है  कि  इस  कार्रवाई  में  कम  से  कम  वक्‍त
 लगायें.  t

 (ग)  कुछ  नहीं  ।

 श्री  me  fragt:  विगत  दिन
 ए  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  एक
 बयान  सदन-पटल  पर  रखा  था,  जिस  में  यह
 बताया  था  कि  कुछ  किस  इन् टं ग्रेट  कर  दी
 गई  हैं।  मैं  यह  जातना  चाहता  हूं  कि  साधा-
 रण  जनता  के  लिए  में  इन्टेग्रेट  कौ  गई  हैं,
 लेकिन  कर्मचारियों  के  लिए  हन्टेप्रट  नहीं  की
 गई  हैं,  यह  मंद-भाव  “यों  बरता  गया
 tt

 की  मेहर  चंद  कन्ना :  प्रभी  कोई  स्कीम
 इन्टेग्रेंट  नहीं  की  गई  है  ।  स्कीम्स  दो
 तरह  की  हैं--एक  सब्सिदाइउड  झोर  एक
 रेंटल  ta  बारे  में  हमारे  पास  हाउसिंग
 मिनिस्टर्स  कॉफ़्रेंस  की  सिफ़ारिश  झाई  है  ।
 हाउसिंग  मिनिस्टर  की  जो  मई  कांफरेंस
 होगी,  उच्च  में  बहू  तजवीज़  रखो  जायेगी  a
 उस  के  बाद  इस  के  मुताल्लिक़  केसला
 होगा  |

 wt  wo  mo  त्रिवेदी  :  प्रश्न  के  भाग
 ग)  में  मैंने  पूछा  है  कि  हाउसिंग  के  लिखे
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 जो  रकम  देहात  में  खर्च  की  जायेगी,  वह
 शहरों  में  इस  बारे  में  खर्च  की  जाने  वाली
 रकम  का  कितने  प्रतिशत  होंगी  1  इस  का
 उत्तर  नहीं  दिया  गया  हैं।  इस  का  क्‍या
 कारण  है  ?

 शी  मेहर  चन्द खन्ना:  मैंने  इस  का
 उत्तर  दे  दिया  है।  सवाल  में  यह  पूछा
 गया  है:  “दि  परसेंटेज  साफ़  दि  एमाउंट
 एलोकेटिड  फ़ार  हाउसिंग  इन  प्रदान  एरियाज
 विच  बिल  वि  पेंट  झान  हाउसिंग  इत  रूरल
 एरियाज  i”  I  have  said  ‘Nil’.
 अरबन  एरिया  पोर  रूरल  एरिया  की
 स्कीम्स  अलानिया  भला हि दा  हैं।  उन  दोनों
 का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  qo  जाल  द्विवेदी  :  शहरों  में खर्च
 की  जाने  वाली  कुल  रकम  का  कितने  प्रतिशत
 देहातों  में  खर्चे  होगा,  मंत्री  महोदय  इस
 सवाल  का  उत्तर  नहीं  दे  रहें  हैं  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिनिस्टर  साहब
 ने  कहा  है  कि  उन  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है,
 इसलिये  वे  कम्पेयर  नहीं  हों  सकती  ra  ।

 ो  Ho  ला०  होंगी  :
 सम्बन्ध  है  |
 Shri  Basappa:  May  I  know  whether

 the  matching  grant  by  the  State  Gov-
 ernments  is  very  meagre  and  even  this
 meagre  allotment  is  diverted  for  other
 purposes  and,  ig  80,  what  action  is
 going  to  be  taken  by  the  Government
 in  this  regard?

 उन  का

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  As  far  as
 the  LIC  funds  gre  concerned,  there  will
 be  no  diversion.  A  month  ago,  this
 question  was  also  raised  by  the  Chair-
 man  of  the  LIC,  and  |  have  made
 enquiries  from  all  the  State  Govern-
 ments;  the  LIC  funds  have  not  been
 diverted  and  they  have  all  been  utilis-
 ed  for  housing.

 at  भागवत  जा  झा जाब  :  क्‍या  यह
 सच  नहीं  है  कि  सरकार  ने  मिल  इतकम
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 ग्रुप  हाउसिंग  को  योजना  इस  लिये  चलाई
 कि  जो  लोग  एक  साथ  पैसा  नहीं  दे  सकते  हैं,
 वे  इन्मटालमेंट्स  में  पैसा  दे  कर  मकान
 ले  सकें  ?  गागर  सरकार  अभी  तक  इस
 सिद्धान्त  क  मानती  है,  तो  इस  बात  का  क्‍या
 कारण  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  मिडल
 इनकम  ग्रुप  के  लिए  जो  मकान  बनाये  जा  रहें
 हैं,  जिस  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  ने  कुछ
 दिन  पूर्व.  एक  विवरण  दिया  था,  उन  के
 बारे  में  यह  रिकमेंडेशन  की  गई  है  कि  वे  मकान
 झावशन  कर  के  पूरी  कीमत  पर  एक  साथ
 बेच  दिये  जायेंगे  ?  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह
 समझते  हैं  कि  ह 116  तरह  मिडल  इनकम  ग्रूप
 के  लोगों  को  मकान  मिल  सकेंगे  ?

 हो  मेहर  विश्व  कहा  लो  इनकम
 ग्रुप  कौर  सिडल  इनकम  ग्रुप  के  लिए  झलाहिदा.
 भ्लाहिदा  सालिग  हैं  ।  मेरी  ब्याही  यही
 रही  है  कि  जों  मकान  हम  बनाते  हैं,  भ्रमर
 वे  लोग  सहूलियत  से  उस  को  खरीद  सकें,
 ताकि  वे  मकान  बजाये  हाउस  के  होम  बन
 जाये,  तो  वह  सहूलियत  हमें  देनी  चाहिये
 र  जो  छाया  मुझे  मिले,  उस  को  मैं  दोबारा
 हाउसिंग  के  लिए  इस्तेमाल  करूं,  ताकि
 फिनांस  मिनिस्ट्री  पर  जो  बोर्ग  पड़ता  है,
 उस  से  उस  को  बचाया  जा  सके  ।

 Shri  Ranga:  Wil]  some  special  efforts
 be  made  to  see  that  a  specific  amount
 or  a  percentage  of  the  amount  is  set
 apart  for  constructing  houses  especial-
 ly  for  the  teachers  on  the  same  lines
 as  the  policemen  have  the  policelines
 for  being  housed?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  Police
 comes  under  the  States;  it  is  a  State
 subject.  I  do  not  deal  with  it.

 Shri  Ranga:  Housing  for  teachers,  I
 mean.

 Shri  Mehr  Chamd  Khanna:  We  do
 not  treat  teachers  as  a  separate  class.
 If  they  come  under  the  low  income
 group  or  the  middie  income  group,
 there  is  no  bar  to  their  taking  loans.
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 Shri  Ranga:  Will  some  special  efforts
 be  made  in  this  direction?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  That
 woulg  be  for  the  Ministry  of  Educa-
 tion  to  consider.  As  far  as  I  am  con-
 cerned  and  these  loans  are  concerned,
 we  do  not  make  any  discrimination
 between  one  set  and  the  other.

 at  रामसेवक  यादव  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूँ  कि  जो  धनराशि  राज्य  सरकारों
 को  दी  जा  रही  है,  उस  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  ने  कोई  निर्देश  भी  दिये  हैं  या  राज्यों
 पर  पूरी  जिम्मेदारी  डाल  दी  गई  है  कि  वे
 प्रयोग''  इच्छा  के  ग्रीस  र  योजना  बनाये  7

 क्यो  मेहर  उन्  खन्ना  :  ये  जो  मुख्तलिफ़
 स्कोर  हैं-इंडस्ट्रियल  हाउसिंग,  स्लम  हाउसिंग,
 रेंटल  हाउसिंग,  लो  इनकम  ग्रूप  हाउसिंग
 आर  मिडल  इनकम  चग  हाउसिंग
 उन  में  प्रलाद हि दा  प्लाविका  पैटर्न  8
 जहां  हम  हाउसिंग  के  लिए  सब्सिडी  या  लोन
 देते  हैं,!.बहां  हम  डायरेक्शन  भी

 देते  हैं 1

 क्रि  गुलाम  :  लो  इनकम  रूप  या  सिडल
 इनकम  रूप  हाउसिंग  स्कीम्स  के  अन्तर्गत
 जो  जोंग  मकान  बनाने  के  लिए  कर्जा  लेते
 हैं,  वे  जिस  जमीन  पर  झपने  मकान  बनाते
 हैं,  सरकार  उस  को  प्रपने  नाम  रजिस्टर
 करवा  लेती  है।  उस  के  बाद  जब  मकान
 बन  जाता  है,  तो  सरकार  एक  तरह  से  उस  की
 मालिक  बन  जाती  है।  क्‍या  सरकार  यह
 सोचेगी  कि  उस  मकान  पर  जो  हाउस  टैक्स
 धौर  दूसरे  टैक्स  पढ़ते  हैं,  बे  सरकार  पर
 ही  पड़ने  चाहिये  ?

 लो  मेहर  चंद  छात्रा  :  मैं  न  हाउस
 टैक्स  नौरतन  बाटर  टैक्स  देने  क ेलिए  तैयार
 Fl  हम  तो  देत ेहैं  कर्जा  कौर  कर्जा  देते  हैं
 eo  परसेंट  तक,  प्रगर  20  परसेंट  की
 जमानत  मीन  या  जल्द  की  शक्ल  में  हो--
 हम  20  परसेंट  के  कंट्रीब्यूशन  पर  80
 बरसें  कर्जा  देते  हैं
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 Shri  A.  F.  Sharma:  Is  the  allotment
 made  to  the  various  States  on  the  de-
 mands  made  by  the  States  or  ia  it
 made  on  aprorata  basis?  What  is  the
 methog  of  making  the  allotment  to  the
 States?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  [  general-
 ly  take  the  performance  of  each  State
 into  consideration.  If  the  State  has
 already  got  a  loan  and  then  if  the
 funds  remain  unutilised,  I  would  be
 Teluctant  to  give  any  further  grant  to
 the  State  Government.

 Shri  Warlor:  May  I  know  which
 States  have  made  use  of  the  entire  al-
 lotment  and  if  the  entire  allotment  is
 not  used  by  any  State,  what  are  the
 difficulties  that  the  States  have  men-
 tioned  in  that  respect?

 Shri  Mehr  Chang  Khanna:  As  for  as
 the  LIC  funds  are  concerned,  they
 have  been  fully  utilised;  there  is  al-
 ready  a  big  demand  for  the  allocation
 of  more  funds.  As  regards  the  Plan
 funds,  I  regret  to  say  that  there  has
 been  diversion.

 Rajasthan  Canal  Project

 Shri  Hem  Eaj:
 Shri  Gulshan:

 |  Shri  Raghunath  singh:
 [  Shri  P.  Venkatasubbalah:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question
 No,  3181  on  the  6th  May,  965  and
 state:

 (a)  whether  the  (Central  Govern-
 ment  have  taken  any  final
 in  regard  to  the  matter  of  asruming
 direct  responsibility  for  the  imp'--
 mentation  of  the  Rajasthan  Ca‘
 Project;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  the  deci-
 sion  and  the  reasons  ‘or?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 ef  Irrigation  and  Power  (Shri  Shyam
 Dhar  Mishra):  (a)  No,  Sir.  The  mat-
 ter  is  still  under  consideration.

 (b)  Does  not  arise.

 Suri  Surdadra  Pal  Singt:

 *5I0.  |
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 Shri  Surendra  Pal  Singh:  What  pro-
 portion  of  the  total  expenditure  so  far
 gacurred  on  this  project  has  been  con-
 tributed  by  the  Centre?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  The  entire
 amount  comes  as  Central  loan  asais-
 tance.

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  At  present
 there  are  two  types  of  works

 aie way  in  the  project  areas:  one,  ec
 ercairuetlon  of  the  canal  itself  and  the
 other,  the  canalisation  of  the  canal
 area.  May  we  know  when  the  Central
 Government  takes  over  this  project, would  it  take  over  the  canalisation
 work  also,  or  only  the  construction
 work  of  the  canal?

 Dr,  K,  L.  Rao:  Any  statutory  autho-
 rity,  when  it  is  set  up  to  take  care
 ef  the  project,  will  take  care  of  the
 construction  as  also  the  development
 of  the  area.

 wt  गुलशन  :  क्‍या  राजस्थान  केनाल
 प्रोजेक्ट  को  केन्द्रीय  सरकार  अपने  प्राधिकार
 में  लेगी  अथवा  जिन  राज्यों  की  जमीन  पर
 &  हो  कर  वह  नहर  गज  ती  है  जैसे  कि  पंजाब
 तथा  राजस्थान  तो  उन  राज्यों  की  सरकारों
 का  भी  नया  कुछ  प्राधिकार  उस  केनाल  के
 ऊपर  रहेगा  ?

 Dr.  K,  L.  Rao:  The  canal  lies  entire-

 Kd
 in  the  Rajasthan  territory,  and

 erefore  this  will  be  easentially  con-
 fineg  to  the  Rajasthan  Government.

 wt  गुलशन  :  वह  नहर  पंजाब  से
 निकलती  है,  हरी  के  पत्तन  से  निकलती  है  1
 बहू  राजस्थान  से  कहां  निकलती  है  ?

 भ्रष् यक्ष  सरोवर  :  कहते  हैं  कि  हम
 नहीं  देंगे।  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि  बहू  सहर  पंजाब  से  भी  गुजरती  है  लेकिन
 मंत्री जी  कहते हैं  फि  राजस्थान ग्रे  जाती  है  '
 इसे  सन बाते के  लिए  कोशिश करें  मैं  भी
 बाप के  साथ  रहूंगा  ।

 Dr.  K.  L.  Rao:  I  am  sorry;  I  stand
 corrected.  Rajasthan  Canal  does  paas
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 through  Punjab  also,  but  what  I  meant
 was  the  area  which  is  to  be  irrigated
 is  entirely  in  the  State  of  Rajasthan.

 Mr,  Speaker:  Punjab  has  only  to
 give  the  land  for  the  use  of  the  canal?

 Dr.  EK.  L.  Bao:  Quite  so,  Sir.
 at  तम  सिह  :  जब  केन्द्रीय  सरकार

 राजस्थान  कैनाल  प्रोजेक्ट  के  सम्पूर्ण  वित्तीय
 उत्तरदायित्व  को  अपने  भाप  वहन  कर  रही
 है  तो  क्या  कारण  है.  कि  उस  योजना  को  ag
 अपने  अन्तर्गत  प्र॒भी  तक  नहीं  ला  सकी  है  ?

 Dr.  K.  L.  Rao:  The  Rajasthan  Canal
 construction  is  being  done  at  the
 moment  under  a  committee  which  con-
 sists  of  the  Minister  of  Irrigation  at
 the  Centre  and  the  Chief  Ministers  of
 both  the  States.  So  far  the  construe-
 tion  work  was  the  most  important  ome
 and  that  was  being  attended  to.  But
 now  the  question  of  colonisation  has
 come  in,  because  of  the  potential  of
 the  area  we  are  now  developing  whi.h
 will  be  irrigateg  under  that  canal
 Therefore,  we  felt  that  that  coloniza-
 tion  must  be  given  its  importance
 That  is  why  a  reorganisation  is  being
 thought  of.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  May  I  know
 whether  the  Central  Government  have
 taken  a  decision  in  principle  to  assume
 responsibility  for  Rajasthan  Canal  in
 principle  and  whether  to  this  effect,
 the  hon.  Finance  Minister  was  pleased
 to  convey  an  assurance  to  the  Chief
 Minister  of  Rajasthan  at  any  time?

 Dr.  K.  L.  Rao:  One  point  I  would
 make  clear.  A  statutory  body  is  going
 to  be  set  up  by  an  Act  of  the  Rajasthan
 State  Legislature  and  when  the  Fin-
 ance  Minister  said  that  he  was  going
 to  take  up  the  responsibility  or  other-
 wise,  he  meant  that  the  centre  will
 give  all  the  necessary  financial  assis-
 tance  for  the  construction  and  deve-
 lopment  of  the  project.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Does  the  govern-
 ment  consider  that  whenever  inter-
 State  canal  projects  are  to  be  handled,
 a  central  statutory  body  may  be  creat-
 ed  for  the  purpose  of  putting  through
 those  projects?
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 The  Minister  of  Finanee  (Shri  T.  T.
 Krisbnamavhari):  The  matter  has  been
 investigated  and  we  have  found  that
 since  the  area  of  d:velopment  is  going
 to  be  purely  in  Rajasthan,  it  is  only
 the  Rajasthan  State  Legislature  that
 can  legislate  in  the  matter  amd  not  the
 centre.

 शो  यहा पाल  सिह  :  यह  स्कीम  कई
 साल  से  इस  फ्लोर  के  ऊपर  है  कौर  काग-
 जात  पर  काफ़ी  पैसा  च  हुआ  है  तोते
 जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  को  यह
 TTT  दिया  गया  था  कि  उन  कोयों  को
 इस  योजना  के  समा तहत  क्रिया  जायेगा
 उस  आ्राश्वासन  का  क्या  हुआ  ?

 Dr.  हू.  L.  Rao:  It  is  not  paper  work;
 actually  Rs.  48  crores  have  been  spent
 on  this  project  alone.  It  is  true  that
 there  has  been  some  delay  in  colonisa-
 tion,  but  that  is  now  going  to  be
 speeded  up.

 ft  रानेदबरानप्द  :  झच्यल्  महोदय
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  नहर  जो  कि
 पंजाब  के  क्षेत्र  में  से  हो  कर  निकल  रहो
 है  तो  राजस्थान  से  लगता  हुमा  जो  पंजाब
 का  क्षेत्र  है  जहां  पर  पानी  की  बड़ी  कठिनाई
 है  क्या  सरकार  उस  क्षेत्र  को  भी  पानी  देगी
 यदि  नहीं, तो  क्‍यों  नहीं  प्लोर  झगर  देगी
 सो  किन  किन  क्षेत्रों  को  देगी  ?

 Dr.  K.  L.  Rao:  We  are  providing
 adequately  for  all  the  needs  of  Punjab
 throwgh  other  canal  projects.

 Mr.  Speaker:  He  wants  to  know
 whether  from  this  canal  Punjab  would
 get  anything.

 Dr.  KE.  L.  Bao:  If  the  hon.  member
 has  any  particular  suggestion,  I  would
 like  to  consider  that.

 ft  रामेहवरानाद  :  भिड़ा  का  इसका
 इस  से  लगता  हुआ  है  t

 ora  महोदय  :  कब  बाप  बैठ
 आईये,  मैंने  भी शाप  की  मदद  की  है  t
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 Shri  Ranga:  I  am  sure  all  sections

 of  the  House  are  in  favour  of  the
 development  of  this  canal  which  goes
 through  that  desert  areca  which  is  to
 be  developed.  We  want  to  know  what
 doubt  is  still  when  the  minister  said
 that  they  have  not  taken  any  final
 decision,  in  view  of  the  fact  that  the
 Finance  Minister  has  already  convey-
 ed  the  Government  of  India’s  deciaion
 to  Rajasthan  Government  and  the
 Rajasthan  Government  is  keep  about
 it?

 Dr.  K.  L.  Rao:  Only  the  details  of  the
 statutory  body  that  has  got  to  be  set
 up  under  the  Rajasthan  State  Legiala-
 ture  are  to  be  worked  out.

 Shri  D.  C.  Sharma:  May  I  know
 how,  in  the  name  of  fairness  and
 equal  distribution  of  the  benefits,  this
 Rajasthan  Canal,  which  was  projected
 by  the  Punjab  Government  to  begin
 with  has  been  handed  over  lock,  stock
 and  barrel  to  the  Rajasthan  Govern-
 ment  and  in  what  way  the  interests
 of  cultivators  of  Punjab  who  have
 given  their  land  and  the  people  of
 Punjab  who  want  to  colonise  are  going
 to  be  safeguarded?

 Dr.  K.  L.  Rao:  From  the  very  begin-
 ning,  the  project  was  intended  to  bene-
 fit  the  areas  in  Rajasthan  State,  With
 regard  to  colonisation,  |  am  glad  to
 state  that  we  have  arrived  at  a  good
 solution  which  was  agreed  to  both
 by  the  Rajasthan  and  Punjab  Govern-
 ments,

 Foreign  Exchange  Requirements  of
 Fourth  Plan

 “511,  Shrimatl  Tarkeshwari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleas-
 eq  to  state:

 (a)  whether  the  amount  of
 foreign  exchange  requirement  for
 the  Fourth  Plan  has  been  assessed;

 (b)  the  present  rate  of  flow  of
 foreign  exchange  annually;

 (ce)  the  quantum  of  foreign  ex-
 change  requirements  which  are  like-
 ly  to  be  met  by  exports  during  the
 Fourth  Plan;  and
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 (a)  how  much  foreign  aid  has
 been  promised  so  far?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.  R.
 Bhagat):  (a)  Tentative  estimates  have
 been  made;  but  nothing  definite  can
 be  said  at  this  stage.

 (b)  Foreign  exchange  receipts  from
 exports,  invisibles  and  aid  averaged Rs.  072  crores  annually  during  the
 past  four  years,

 (c)  The  target  for  exports  is  at  pre- sent  envisaged  at  Rs.  600  crores
 during  the  Fourth  Plan.

 (d)  No  foreign  aid  for  the  Fourth
 Plan  as  such  has  so  far  been  promised,

 Shrimati  Tarkeshwarl  Sinha:  After
 the  Bell  Mission,  the  Special  Adviser
 to  the  World  Bank  President,  Mr.
 D'Latre,  came  to  this  country.  May  I
 know  whether  he  had  any  specific  dis-
 cussion  about  this  programme  of
 foreign  aid  and  the  way  it  is  to  be
 paid  to  the  Government  of  India,  and
 if  so,  with  what  results?

 Shri  8.  R.  Bhagat:  Apart  from  broad
 discussions  about  the  general  economic
 know  whether  he  had  any  specific  dis-
 cussions  about  foreign  aid  for  the
 fourth  plan  took  place.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha;  May  I
 know  whether  any  Indication  has  been
 given  by  the  World  Bank  authorities
 or  the  consortium  that  foreign  aid  in
 for  the  fourth  plan  will  depend  on  the
 performance  of  Indian  economy  and  if
 so,  what  is  the  attitude  of  the  Govern-
 ment  of  India  in  regard  to  that  matter?

 Shri  B.  है.  Bhagat:  The  performance
 of  the  economy  will  solve  many  pro-
 blems,  including  aid.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  I  do
 not  want  any  generalisation;  was  there
 any  specific  proposal  for  aid?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  I  have  said  no
 specific  proposal  has  been  made.

 श्री  To  ला०  द्विवेदी  :  मंत्री  महोदय
 मे  नी  बतलाया  कि  फौरन  एक्सचेंज  के
 लिये  कोई  वायदा  नहीं  मिला  है,  चौथी
 योजना  के  लिए  मेँ  जानता  चाहता  हूं  कि
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 क्या  सरकार  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयत्न  कर
 रही  है  यदि  हां,  तों  किस  किस  देश  से  शौर
 कितनी,  कितनी  माता  में  फौरेन  एक्सचेंज
 उपलब्ध  होने  की  सरकार  को  प्राशि  है  ?

 श्री  ब०  To  भगत  :  पहले  तो  फोर
 प्लान  का  पूरा  पूरा  ख़ाका  तैयार  हो  जाये
 उस  के  बाद  बातचीत  की  जायेगी  a

 Shri  5.  N.  Chaturvedi:  If  we  receive
 foreign  aid  at  the  rate  at  which  we
 received  it  during  the  third  plan.
 period,  what  is  likely  to  be  the  gap between  our  receipts  and  our  estimat-
 ed  requirements  of  the  fourth  plan,
 period?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  I  have  said  that
 only  tentative  estimates  have  been
 made  and  no  definite  estimate  has
 heen  made.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  May  है
 know,  Sir...

 Mr.  Speaker:  No,  madam.  Shri  Hem
 Barua.

 Shri  Ss.  N.  Chaturvedi:  What  are
 those  tentative  estimates?

 Shrimati  Tarkethwari  Sinha:  The
 plan  is  coming  into  existence  within
 a  few  months  and  the  minister  says
 no  specific  proposal  has  been  made.

 Mr.  Speaker:  Why  did  the  hon.
 Member,  Mr.  Chaturvedi,  put  that
 question  without  my  calling  him?  He
 has  encouraged  the  lady  member  also.
 to  talk  like  that.  Why  did  he  do  that
 when  I  was  not  allowing  the  lady
 member?  Does  he  claim  superiority
 over  her?  Shri  Barua.

 Shri  Hem  Barua:  In  spite  of  the  fact
 that  Pakistan  has  aggressed  on  us,  the
 USA  has  held  out  a  threat  that  she
 might  stop  giving  not  only  arms  aid,
 but  also  economic  aid  to  India.  This
 morning  the  VOA  made  a  broadcast
 like  that.  In  that  context,  may  I
 know  whether  our  government  have
 given  any  consideration  to  the  poesible
 impact  this  US  decision  might  have  o&
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 our  finances  and  foreign  exchange
 Position  and  of  our  plans?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Erishnamachari):  We  have  had  no
 official  communication  yet.

 Shri  Hem  Barwa:  He  says  there  is  no
 official  communication.  I  just  wanted
 to  know.

 Mr.  Speaker:  That  would  become
 hypothetical.  They  have  not  received
 it.

 Shri  Basappa:  May  I  know  the  ex-
 tent  of  foreign  exchange  required  for
 payment  of  our  debts  and  interests?
 May  I  also  know  whether  any  head-
 way  has  been  made  in  the  matter  of
 import  substitution;  if  so,  to  what  ex-
 tent  that  will  cover  our  foreign  ex-
 change  requirements?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  Is  the  hon.  Mem-
 ber  asking  about  debt  service  pay-
 ments  during  the  Fourth  Plan?

 Shri  Basappa:  Yes,  certainly.
 Shri  B.  BE.  Bhagat:  It  may  be  of  the

 order  of  Rs,  350  crores,  or  it  may  be
 a  little  more  than  that.  As  I  said,  all
 these  figures  are  tentative  and  they
 may  have  to  be

 Shri  Basappa:  What  about  our  im-
 port  substitution?

 Shri  8.  R.  Bhagat:  That  we  have  not
 estimated.

 Shri  Indrajit  Gupta:  According  to
 the  tentative  estimate—I  know  it  is
 tentative  and  there  is  no  use  repeating
 that  every  time—what  are  our  own
 requirements  of  foreign  aid  during  the
 next  Plan;  are  they  estimated  to  be
 greater  or  less  than  during  the  Third
 Plant

 Shri  8.  B.  Bhagat:  The  Fourth  Plan
 is  of  a  very  large  dimension  and,
 naturally,  they  will  be  more.

 att  wy  खिसके  :  वर्तमान  घटनाओं  से
 साफ  हो  चुका  है  कि  विदेशी  सहायता  पर
 निर्भर  रहने  का  मतलब  होगा  हमारी  विदेश
 नीति  में  शौर  सुरक्षा  मीठी  मे  विदेशी  ताकतों
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 का  हस्तक्षेप  |  इसलिए  में  जानना  चाहता
 हैं  कि  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रतिम
 प्राप्त  तेयार  करते  सम  दस  बात  को
 महे नजर  रखा  जायेगा  प्लोर  विदेशी  मुद्रा  पर
 हमारी  जो  निरंतरता  है  उसको  कम  करके
 योजना  तैयार  की  जाएगी  ?

 शनी  wo  tle  भगत  :  इस  बात  का
 खयाल  किया  जाएगा  |
 Shri  Sham  Lal  Saraf:  In  view  of  the

 fact  that  our  Finance  Minister  proposes to  visit  some  of  these  forcign  capitals in  order  to  pursue  the  matter  of  our
 knowing  what  we  will  be  getting  in
 the  form  of  assistance,  may  I  know
 what  are  the  expectations  of  our  Gov-
 ernment  of  the  assistance  that  we  are
 likely  to  get  from  the  World  Bank  and
 also  from  these  foreign  countries?

 Shri  8.  B.  Bhagat:  The  Finance  Mi-
 nister  has  postponed  his  visit.  It  is
 difficult  tor  me  to  say  about  our  ex-
 pectations.  How  can  he  asseas  without
 going  there  as  to  what  is  the  amount
 of  aid?

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  In  view  of  the
 fact  that  Rs.  400  crores  are  likely  to
 be  taken  away  out  of  the  total  avail-
 ability  of  foreign  exchange  for  the
 Fourth  Plan,  does  the  Government  not
 think  that  the  available  foreign  ex-
 change  will  be  far  short  of  what  our
 requirements  would  be,  indeed  shorter
 than  what  we  had  in  the  Third  Five
 Year  Plan;  if  so,  may  I  know  what
 plans  the  Government  has  to  solve  this
 problem?

 Mr.  Speaker:  Why  do  hon.  Members
 want  the  Government  to  suppote  at
 this  time  that  the  foreign  exchange
 would  be  short?

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  It  is
 from  the  calculations.

 abvious

 Shri  8.  Ez  Bhagat:  The  only  solution
 would  be  that  we  must  increase  our
 exports,  there  should  be  greater  im-
 Port  substitution  and  there  should  be
 self-reliance  in  some  of  the  basic  sec-
 tora  of  the  economy.
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 Mr.  Speaker:  What  do  we  gain  now?
 This  will  be  the  usual  answer.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  We  gain  by  the
 knowledge  that  the  Government  is
 trying  to  be  more  self-reliant  and  is
 trying  to  build  up  more  experts;  other-
 wise  the  picture  is  one  of  despondency.

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  |  want  to  know
 whether  Government  ig  aware  that
 even  after  their  announcement  the
 business  people  and  others  who  are
 conserving  foreign  exchange  in  foreign
 banks  and  other  countries  gave  very
 little  declaration;  if  90,  in  view  of  the
 present  foreign  exchange  crisis  in  our
 country,  I  want  to  know  what  further
 steps  are  going  to  be  taken  to  see  that
 those  who  are  conserving  foreign  ex-
 change  by  under-invoicing  and  other
 means  declare  their  assets  so  that  that
 may  be  used  in  our  country?

 Mr,  Speaker:  Declaration  of  assets
 would  be  quite  a  different  thing.  In-
 dire:tly  or  remotely  it  may  have  its
 effect,  but  not  directly  to  this  answer.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Sir,  in  this
 House  it  was  declared,  I  think  last  year
 —you  may  know  it  better  than  me—
 that  some  people  did  declare  their  as-
 sets  and  a  particular  date  was  fixed
 for  such  declarations,  I  want  to  know
 whether  any  conression  will  be  given
 by  this  Government  for  such  declara-
 tions  or  they  will  issue  general  orders
 to  the  Reserve  Bank  that  they  should
 declare  such  agsets,

 Mr.  Speaker:  I  entirely  agree  with
 the  hon.  Member,  but  my  only  point
 is  that  it  is  not  relevant  here.

 श्री  gie  नाठ  तिवारी  :  एक्सपोर्ट
 को  टारगेट  5100  करोड़  रुपये  का  रखा
 गया  है।  प्राम  तौर  पर  देखा  गया  है  कि
 @  टार गेट्स  सचिव  नहीं  होते  हैं।  यह
 टारगेट  भी  कुछ  शुम्बीशस  मालूम
 होता है।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि
 कौम  सी  स्पेशल  एफटस की को  जा  रहो  हैं
 हाक  वह  टारगेट  पूरा  हो  जाए  कौर  इसके
 पूरा  म  होते पर  हम  दूसरी  डिफिकस्टीज
 में  न  फंस  जायें  ?
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 St  Wo  To  भगत  एक्सपोर्ट  के

 टारगेट  के  मामले  में  पालिसी  बनाई  जा  रही
 है  गौर  उसको  हाउस  के  सामने  लाया  जाएगा  ।
 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  है  कि
 काफ़ी  हम  एक्सपोर्ट  के  मामले  में  पीछे  |
 बजे  हैं।  हमें  हर  कोशिश  करनी  चाहिये
 कि  एक्सपोर्ट  के  टारगेट  को  हम  पूरा
 करें  ।

 Com- Rise  in  Prices  of  Essential
 modities

 +
 (Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  D,  N.  Tiwary:
 Shri  P.  C.  Boroeah:
 Shri  Daji:
 Shrimati  Savitri  Nigam
 Shri  P.  है,  Chak;raverti:
 Shri  S.  M.  Banerjee:
 Shri  M.  L.  Jadhav:
 Shri  Jedhe:
 Shri  Tan  Singh:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  further  steps  taken  by  Gov-
 ernment  recently  to  check  the  rise
 in  prices  of  essential  commodities
 other  than  foodgrains  and  the  result
 achleved  thereby;  and

 (b)  the  possible  extent  to  which
 the  prices  of  consumer  goods  can  be
 brought  down  particularly  in  the
 present  circumstances?

 "518.

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.
 R.  Bhagat):  (a)  and  (b).  A  statement
 giving  this  information  is  laid  on  the
 Table  of  the  House,  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-4798/66).

 ft  विश्वनाथ  बच्ची  :जों  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  उस  में  बताया
 गया  है  कि  प्राप्यक  वस्तुधों  की  कीमतों  को
 बढ़ते  से  रोकने  के  लिए  हाल  हीं  के  महीनों
 में  सरकार  ने  कुछ  ग्लौच  कदम  उठाये  हैं  1
 लेकिन  देखते  में  यह  धाया  है  कि  वनस्पति
 थी  तथा  सस्य  प्रायश्यफ  वस्तुग्रों की  कीमतें
 दो  महीनों  के  प्रकार  बीस  प्रतिशत  से  प्रतीक
 बढ़  गईं  हैं।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इसका
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 Bhri  B.  BK.  Bhagat:  J  am  reeding क्या  कारण  है  जौर  इन  कीमतों  को  रोकने
 के  लिए  कौर  इनको  नोचे  लाने  के  लिए
 सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  या  करना
 चाहता  है?

 श्री  wo  To  भगत  :  कारण  भी
 बताया  है  कि  कुछ  मामलों  में  सप्लाई  की  कमी
 के  कारण  से  बढ़ी  हैं।  बैंक  क्रेडिट  को  हमने
 रोका  है।  मानेटरी  इनफ्लेशन  के  कारण
 भी  हो  सकता  है।  ये  सब  कारण  स्टेटमेंट
 में  दिये  हुए  हैं  1

 श्रष्पयक्ष  महोदय  :  प्रखर  दिये  हुए
 हैँ  तो  इसको  फिर  दोहरा ने  की  जरूरत  नहीं  है

 वी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  भाग  (स्तर)
 के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  कि  मूल्य
 मांग  कौर  उपलब्धि  पर  प्रा धारित  कई  बातों
 का  परिणाम  होते  हैं।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मांग  कौर
 उपलब्धि  में  क्या  कोई  समन्वय  है  या
 शमम्वव  न  होने  के  कारण  मूल्यों  में  विधि  हो
 रही  है?  यदि  समन्वय  नहीं  है  तो  समन्वय
 लाने  की  क्‍या  कोशिश  हो  रही है  ?

 at  wo  रा०  भगत :  समस्या  नहीं
 है  तभी  ऐसा  होता  है।  समन्वय  साने
 की  कोशिश की  जा  रही  है.  ।

 Shri  P.  C.  Borooah:  From  the  state-
 ment  I  find  that  except  in  the  case  of
 tobacco  prices  in  respect  of  all  the
 other  items  enumerated  in  the  long
 list  have  shot  up  since  March  last.
 May  I  know  what  has  happened  to
 the  series  of  measures  that  the  Fin-
 ance  Minister  hinted  at  one  of  the
 meetings  in  June  last  to  hold  the  price
 line,  when  they  will  be  enforced  and
 what  are  they?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  I  am  sorry,  Sir,
 the  statement  does  not  say  that.  The
 statement  says  that  prices  in  respect  of
 mill  cloth,  leather  goods,  bicycles  and
 others  have  declined.

 Shri  P.  C.  Boroosh:  Compared  to
 prices  prevailing  in  March?

 from  the  statement.

 sit  gto  नाठ  तिवारी  :  स्टेटमेंट  में
 कमोडिटी  के  दाम  दिखलाये  गये  हैं।
 उस  में  दिखलाया  गया  है  कि  केरोसिन  प्रायस
 के  दाम  में  कोई  चेंज  नहीं  ढपा  है.  बहुत  दिनों
 से  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  को  यह  मालूम  है  कि
 राज  जी  दिल्लो  के  बाजारों  में  कैरो सीन  कायल
 हीं  मिल  रहा  हैं  कौर  देहातों  में  तो  मिल
 ही  नहीं  रहा  है,  उनकी  बाल  तो  प्राय  जोड़
 हो  दें?  बिल्ली  के  बाजारों  में  जब  से  यह
 ब्लैक  प्राउट  शुरु  हुआ  हैं  तब  से  वह  बिलकस
 ही  नहीं  मित्र  रहा  है

 मी  हुकम  बम्ब  कछवाय  इसके
 पहले  से  ही  नहीं  मिल  रहा  है  1

 की  gto  wto  तिवारी  :  इसके  पहले
 से  भी  नहीं  मिल  रहा  है।  मैं  जानना  चाहत
 हैं  कि  यह  प्राइस  इंडेक्स  किस  आधार  पर
 बनाया  जाता  है  ?  होलसेल  प्राइस  इंडेक्स
 बनाने  का  तरीका  क्‍या  है  ?

 शी  wo  tle  भगत:  होलसेल  प्राइस
 इंडेक्स  बनाने  का  तो  स्टैटिस्टिकल  तरीका  है,
 उसके  विस्तार  में  मैं  कैसे  जाऊं  ।  लेकिन
 यह  हो  सकता  है  कि  किसी  इलाके  में  तेल
 मे  होने  से  ब्लैक  माकिट  प्राइस  ज्यादा
 ब  गई  हो  ।  लेकिन  जहाँ  तक  सारे
 देश  के  आंकड़ों  का  सम्बन्ध  है  उस  में  यह
 बताया  गया  है  कि  गैरो सीन  की  प्राइस  में  कोई
 स  परिवतंन  नहीं  हुमा है  t

 Mr.  Speaker:  It  is  often  the  com
 plaint  of  hon.  Members  that  the  figures
 that  are  quoted  are  very  different  from
 the  actual  prices  at  which  goods  are
 available  in  the  market.

 Shri  8.  M.  Banerjee;  It  is  said  in  the
 statement  :—

 “Since  prices  are  a  resultant  of
 a@  number  of  factors  operating  on
 both  the  demand  and  the  supply
 sides  and  aince  many  of
 factors  are  uncertain  in  their
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 magnitude  ang  impact  on  prices, it  would  not  be  feasible  to  estimate
 the  extent  to  which  the  prices  of
 consumer  goods  can  be  brought down.”

 This  is  an  ugly  manifestation  of  help-
 lessness  and  inefficiency  of  the  Gov-
 ernment.  So,  I  want  to  know,  since
 the  working  people  of  this  country  in
 particular  and  the  people  in  general have  assured  their  unconditional  sup-
 port  to  defend  the  motherland,  what
 steps  Government  is  taking  so  that
 wheat  and  other  essential  articles  are
 available  at  reasonable  prices  to  those
 who  are  trying  to  defend  the  country.

 Shri  B.  R.  Bhagat:  What  was  indicat-
 ed  was  only  this  that  the  economic
 factors  cannot  be  under  absolute  water-
 tight  control.  Within  that  limitation
 all  efforts  are  being  made.  As  for  pro-
 viding  essential  supplies  particularly
 of  articles  that  he  mentioned...

 Mr.  Speaker:  Will  any  steps  be  taken
 to  provide  essential  goods  to  workers
 in  factories  who  have  pledged  them-
 selves  to  work  wholeheartedly  for  the
 defence  of  the  country  at  this  moment?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  That  is  a  sugges-
 tion  which  will  be  borne  in  mind.

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  Sir,  I  rise  on  4
 point  of  order.  This  question  had
 arisen  out  of  previous  questions  and
 in  this  very  House  the  hon.  Finance
 Minister,  the  Planning  Minister  and
 also  the  Labour  Minister—all—assured
 that  there  will  be  consumer  co-opera-
 tive  societies  and  prices  of  all  commo-
 dities  will  be  properly  checked  so  that
 they  are  reasonable.  Now  fs  it  open
 to  the  hon.  Minister  not  to  reply  even
 to  that  question  which  was  answered
 previously  and  which  has  arisen  out
 of  that?

 Mr,  Speaker:  It  was  answered  pre-
 viously  andevery  hon,  Member  knows it.  What  is  the  information  that  be
 wants?

 Shri  8.  M.  Banerjee:  There  is  the
 further  question.
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 Mr.  Speaker:  One  hon.  Minister  has

 replieg  the  question  and  the  hon.
 Member  knows  that  it  has  been
 answered.  Where  is  the  question  then?

 Shri  5.  M.  Banerjee:  Kindly  hear
 me.

 Mr.  Speaker;  I  am  asked  to  give  a
 ruling  on  that.  Shri  Vidyalankar,

 Shri  8,  M.  Banerjee:  You  give  pro-
 tection  to  the  Minister  who  does  not
 want  to  answer  the  question,

 Mr,  Speaker:  Order,  order.  [  am
 always  prepared  to  protect  the  hon.
 Member  if  there  is  something.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Prices  have
 gone  up  and  he  is  laughing  and  giving
 such  replies.  How  can  he  satisfy  the
 people  when  he  cannot  satisfy  me?

 Mr.  Speaker:  I  cannot  just  control
 his  moods.  Whether  he  is  laughing  or
 weeping,  |  cannot  do  anything.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  This  is  a  shal-
 low  attitude  towards  the  problem.  We
 are  going  out  of  our  way  to  answer
 the  workers  and  support  the  Govern-
 ment;  but  they  are  not  ensuring  their
 meals.  And  he  is  laughing  at  it.

 Mr.  Speaker:  I  am  surprised  that
 again  and  again  he  is  pursuing  the
 fame  course  and  is  insisting  on  that.
 I  interpreted  his  question  and  put  it
 to  the  hon,  Minister.  I  suggested  that
 to  him  and  then  he  said  that  it  was
 a  suggestion  which  certainly  he  would
 consider.  What  more  does  he  want
 at  this  moment?  He  has  asked  for  that
 and  the  hon,  Minister  has  said  that.
 Now  he  is  going  on  with  points  of
 order  and  is  again  saying  that  he  is
 callous  and  that  he  is  laughing.  What
 point  of  order  is  there  and  what  deci-
 sion  should  I  give  in  that  respect?

 Shri  8,  M.  Banerjee:  On  a  point  of
 personal  explanation.

 Mr.  Speaker:  No,  |  am  not  allowing
 him.

 Shri  Bs  M.  Banerjee:  We  will  reply
 outside,

 Mr.  Speaker:  There  should  be  some
 limit,  I  have  told  him  so  many  times
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 but  he  is  adopting  the  same  course,  I
 am  requesting  him  again  and  again
 and  he  goes  on  in  the  same  strain.

 Shri  s.  M.  Banerjee:  Did  you  read
 the  statement?

 Mr.  Speaker:  Again,  the  game  thing.
 Shri  5.  M.  Banerjee:  There  is  nothing in  the  statement.  They  are  bluffing

 the  entire  country.
 Sbri  A.  N.  Vidyalankar:  How  does

 the  hon,  Minister  reconcile  the  state-
 ment  that  he  has  made  in  part  (a)  of
 the  statement  with  the  percentages  of
 variations  given  in  the  last  two
 columns  of  the  Table  because  every-
 where  there  is  a  rise  in  the  percent-
 age,  in  most  of  the  items?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  Could  he  point
 out  where  the  difference  is?

 Skri  A.  N.  Vidyalankar:  In  the  per-
 centage  of  variations  in  prices  given
 in  the  last  two  columns  of  the  Table,
 practically  in  most  of  the  items  there
 is  a  steep  rise—in  certain  cases  more
 than  25  per  cent;  44  per  cent  and
 similar  increase—whereas  in  part  (a)
 of  the  statement  he  says  that  Gov-
 ernment  has  taken  steps  to  check  the
 prices  whereby  the  impression  is  given
 that  the  Governm  has  ecded  in
 checking  the  prices.

 Mr.  Speaker:  There  is  no  contradic-
 tion.  The  only  thing  that  has  been
 said  is  that  Government  has  taken
 steps  to  check  the  rise  in  prices  and
 not  that  it  has  succeeded  in  that.

 Shri  A.  N.  Vidyalankar:  An  impres-
 sion  is  given  95  if  the  prices  have  been
 checked.

 Mr.  Speaker:  They  have  only  said
 that  they  have  taken  steps.  I  cannot
 say  that  there  is  contradiction.

 Sbri  A.  P.  Sharma:  From  the  state-
 ment  it  can  be  seen  that  the  genera)
 index  of  commodity  prices  in  March
 1965  was  50.3  and  in  August  this
 year  itself  it  was  67.3—that  is  besides
 the  prices  of  foodstuffs.  How  is  the
 Government  going  to  compensate  this
 rine  so  far  as  the  working  class  is
 concerned?
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 Shri  8.  RB.  Bhagat:  The  working
 class  is  governed  by  contracts.  Also,
 there  is  automatic  neutralisation  of  the
 cost  of  living  rise.  They  are  covered
 by  various  other  agreements.

 Shri  A,  P.  Sharma:  The  question  is
 as  to  how  they  are  going  to  compen-
 sate  them.

 Shri  B.  R.  Bhagat:  if  there  is  a  rise
 in  prices,  there  is  automatic  neutralisa-
 tion  of  that  under  the  various  things.

 Some  hon,  Members:  No.
 Shri  8.  R.  Bhagat:  It  is  not  for  me

 to  give  them.
 Mr.  Speaker:  Is  the  DA  linked  with

 the  price  rise?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamacharl):  The  question  of  the
 working  class  depends  upon  the  con-
 tractual  obligations  with  the  particuler
 employer.  In  some  cases  there  is  an
 automatic  rise  based  on  certain  in-
 dices  provided  by  the  Chamber  of
 Commerce  in  Calcutta;  others  do  not
 do  that.  It  depends  upon  their  con-
 tracts.  So  far  as  the  Government  is
 concerned  with  regard  to  its  own
 employees,  you  know  that  there  is  8
 contract.  So,  these  contracts  vary
 according  to  different  sets  of  emplo-
 yers.  If  it  is  a  questlon  of  Govern-
 ment  having  to  see  that  these  allow-
 ances  are  raised  for  everybody,  it  is
 not  within  their  competence  because  It
 is  a  matter  of  contract  between  the

 ipl  and  the  ipl  in  each
 case.

 Shri  A.  P.  Sharma:  Sir,  the  question
 has  not  been  answered.

 Mr,  Speaker:  After  this  long  answer,
 I  cannot  allow  him  any  further.

 वी  तम॑  सिंह:  सरकार की  घोर  से  प्रभी
 बतलाया  गया  कि  मांग  और  उत्पादन  के  बीच
 में  संतुलन  न  होने  के  कारण  मूल्यों  में  बृद्धि
 हो  रही  है  शौर  या  भी  बतलाया  कि  उन  के
 इन्दर  शीतलन  बनाने  की  कोशिश  की  जा
 रही है  1  जौ  बातें  वक्तव्य  के  भीतर  बतलाएँ
 गई  हैं  उन  में  कुछ  विवरण  धौर  नियंत्रण  के
 सम्बन्ध  में  भी  बतलाया  गया  है  ।  मैं  जानना
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 चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  के  पास  कोई  उत्पादन
 की  भी  व्यापक  योजना  है  जिस  के  भ्राता  पर
 कहा  जा  सक  कि  द्रमुक  वर्षो  में  या  इसने
 महीनों  में  प्रथा  इतने  शमों  में  मूल्य  वृद्धि
 सामान्य  स्तर  पर  भा  जायेगी  -  ib

 कवी  ब०  रा०  भगत:  जहां  तक  उत्पादन
 का  खासकर  है  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  खेती
 का  सवाल  अनाज  का  उत्पादन  बढ़ाया  जाये।
 प्रभी  वित्त  मंत्री  जी  ने  छूट  दी  है  एबसाइज  में
 दौर  दूसरी  चीजों  में  ताकि  खास  जरूरत  की
 चीजें  हैं  उन  का  उत्पादन  बढ़े  t

 Shri  Shivaji  Rao  8.  Deshmukh:
 What  is  the  Government's  assessment
 of  the  extent  ang  quantum  of  hoard-
 ing  in  foodgrains  in  the  background  of
 food  stocks  involved  in  various  food
 riots,  for  instance,  in  Kolhapur  where
 alone  it  is  alleged  that  food  stocks
 75,000  to  l4  lakh  quintals  were  involy-
 ed  in  the  rioting?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  That  question
 should  be  addressed  to  my  colleague
 the  Foog  Minister.

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:  The
 question  is  about  the  hoarding.  What
 is  the  Government's  assessinent  as  to
 the  extent  of  hoarding?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  This  is  about  food-
 grains.  I  am  not  in  a  position  to  give
 any  answer  to  that  question.

 Mr.  Speaker;  Next  Question.
 Shri  A.  P.  Sharma:  |  rise  on  a  point

 of  order.
 Mr.  Speaker:  I  am  not  coing  to  al-

 tow  that  now,  Long  ago  he  had  put
 &  question  and  the  answer  was  given.

 ‘Shri  A.  P.  Sharma:  That  was  not  a
 complete  answer,

 Mr.  Speaker:  ]  am  not  guing  to  al-
 low  that  now,

 Shri  A.  P.  Sharma:  I  was  raising
 that  at  that  time.  You  did  not  allow
 me  to  raise  it.

 Mr.  Speaker:  Next  Quasti
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 Loans  from  World  Dank
 *5l3.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  sec-
 ured  two  loang  totalling  $84  millions
 from  the  World  Bank;  and

 (b)  if  so,  the  projects  to  be  financed
 therewith?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.  R.
 Bhagat):  (a)  Yes,  Sir.  Two  loans
 totalling  dollars  84  million  have  been
 sanctioned  by  the  World  Bank.

 (b)  One  loan  of  dollars  79  million
 is  intended  to  finance  extension  of
 existing  power  transmission  facilities,
 and  the  other  loan  of  dollars  I4  million
 is  intended  to  finance  the  extension  of
 Kothagudem  Thermal  Power  Station
 in  Andhra  Pradesh.

 Shri  P.  C.  Borooah:  May  I  know  at
 what  level  the  World  Bank  loan  to
 India  stand  at  present  and  to  what  ex-
 tent  the  loans  are  for  non-project
 plans?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  They  are  for  the
 projects.  One  is  for  the  power  trans-
 mission  project  and  the  other  is  for
 the  thermal  power  station.  As  7  said,
 they  are  of  the  order  of  54  miliion  dol-
 lars.

 Shri  P.  C.  Borooah:  What  is  the
 foreign  exchange  content  of  the  diffe-
 rent  projects  to  be  financed  by  the
 World  Bank  loans  and  how  much  af
 it  will  go  for  importing  capital  gouds
 and  from  which  countries?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  You  mean  the
 total  cost  of  these  two  projects?

 Shri  P.  0.  Borooah:  J  mean  the  tctal
 foreign  exchange  content  of  the  pro-
 jects  which  will  be  financed  by  there
 loans.

 Shri  8.  R.  Bhagat:  The  question
 refers  to  these  two  loans.  Is  hz  asking
 8  general  question?  I  am  not  able
 to  follow  him.

 Mr.  Speaker:  Is  he  asking
 these  two  loans?

 about
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 Shri  P.  C.  Borooah:  Yes.
 Shri  B.  ER.  Bhagat:  The  entire  Joan

 is  for  financing  the  foreign  exchange
 cost  of  the  projects.

 Shri  Alvares:  Because  of  the  liability created  by  the  balance  of  payments
 difficulties,  there  are  various  prior
 charges  on  foreign  loans.  May  I  ask
 the  Finance  Minister  as  to  how  he  pro-
 poses  to  pay  for  the  amortisation  cf
 certain  loans  that  are  due  and  what
 is  the  amount  of  moratorium  thot  he
 has  asked  for  in  respect  of  debts  that
 are  already  overdue?

 Mr.  Speaker:
 question.

 It  is  a  too  general

 Shri  Alvares:  The  finan:es  from
 the  International  Monetary  Fund  are
 for  various  purposes.  Last  year,  he
 went  to  Tokyo  to  ask  for  a  morat.-
 rium  on  certain  payments  and  he  also
 asked  for  a  certain  amortisation  of
 loans  which  are  now  due.  If  he  goes
 to  the  LMLF.,  is  he  going  to  ask  for
 loans  for  specific  projects  or  for  pene-
 Tal  purposes?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari);  This  particular  loan
 about  which  the  question  has  been
 asked  is  of  two  parts—one  is  of  70
 million  dollars  for  the  purchase  of
 transmission  equipment  for  various
 projects.  The  total  estimate  of  ex-
 penditure  on  tra  jon  t
 is  of  the  order  of  Rs.  86  crores  out  of
 which  about  Rs.  57  crores  wil!  be
 foreign  exchange  and  Res.  24  crores  will
 be  other  incidentals,  This  is  intend
 for  the  purpose  of  financing  a  project
 in  regard  to  transmission  facililies  and
 the  extension  of  Kothagudem  Thermal
 Power  Station.  The  Hon.  Member  is
 asking  for  something  else.  I  am
 afraid,  he  has  not  put  a  specific  ques-
 tion.

 Shrimati  Sharda  Mukerjee:  Is  it  a
 fact  that  the  World  Bank  has  also
 offer  some  short-term  loans  on  the
 condition  that  they  will  step  up  im-
 ports  from  U.S.A.?  Has  any  such  pro-
 posal  been  received?
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 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  I  would
 like  if  that  offer  is  made,  I  have  not
 heard  anything  about  it.

 Shrimati  Ramdulari  Sinha:  May  I
 know  if  on  account  of  the  prescnt  in-
 ternational  situation,  any  change  is
 likely  to  occur  in  regard  to  these
 projects?

 Shri  है.  R.  Bhagat:  It  is  too  curly  to
 say  anything.

 tt  रामेहबरानन्य  :  प्रत्यक्ष  महोदय,
 यह  राष्ट्र  पति  उत्पादन  में  प्रात्म  सिर
 नहीं  हो  रहा,  उसमें  से  भविष्य  के  काम  के
 लिए  कुछ  जमा  महीं  कर  सकता,  केवल
 दूसरों  के  ऋण  पर  निर्भर  है।  मैं  जानता
 चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  इस  देश  को
 दिवालिया  बनाने  जा  रही  है  या  इस  देश  को
 समृद्ध  करता  चाहती  है  ?

 भरी  हुकम  अहद  कछवाय  :  मैं  यह  जानता
 आहत  हु  कि  हम  जो  भिन्न  भिन्न  देशों  स ेऋण
 लेते  हैं,  क्या  उसकों  चुकाने  के  लिए  भी  हम
 विश्व  बक  से  ऋण  लेते  हैं  कौर  यदि  हां,
 हो  हम  इसको  प्रति  वर्ष  क्या  ब्याज  वेले
 हैं?

 श्री  wo  To  भगत  :  ब्याज के  बारे
 में  अलग  सूचना  चाहिये  ।  शौर  हर  साल
 हम  बाहर  के  देशों  का  कौर  ब्ल्ड  बैक  का
 कितना  कर्जा  चुकाते  है  इस  चीज  को  हम
 बजट  में  दिखाते  हैं  प्रौढ़  उसी  प्रकार
 चुकाते  हैं  -
 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  May

 l  know  whether  the  equipment  to  be
 purchased  for  these  two  projects  with
 the  assistance  of  the  World  Bank  luan
 will  be  confined  to  any  particular
 country  or  whether  global  tenders  wiil
 be  invited?

 Shri  T.  T.  Krishnamacharti:  It  is  cn
 the  basis  of  global  tenders.

 Food  Adulteration
 +

 (  Shri  Bibheti  Mishra:
 Shri  Rameshwer  Tantia:
 Shri  Ss.  C.  Samanta:

 §7§.4  Shri  Subodh  Haneda:
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 Shri  Surendra  Pal  Singh:

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Shri  Gulshan:
 Shri  Narendra  Singh  Mahida.
 Shri  D.  C.  Sharma:
 Shri  R.  Barua:
 Shri  ER.  5.  Pandey:

 |  Shri  Kanakasabal:

 Will  the  Minister  of
 Pleased  to  state:

 Health  be

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  have  set  up  a  team  to  visit  the
 various  States  to  collect  necessary
 material  and  finalise  proposals  for
 effective  enforcement  of  the  Preven-
 tion  of  Fooq  Adulteration  Act,  1954;

 (b)  if  so,  whether  any  report  has
 been  submitted  by  them;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 Ment  on  the  recommendations  made
 therein?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes,  Sir.  A  two-man
 committee  has  been  appointed  to  visit
 the  various  States  ang  collect  the
 necessary  Information  and  place  it  be-
 fore  the  Central  Committee  of  Minis-
 ters  for  their  consideration.

 (b),  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 श्री  विभूति  सिर  :  यह  स्वयं  सिद्ध  बात
 है  कि  तेल  में,  घी  में,  भाटे  में,  दूध  में,  मसाले
 में  मिलावट  होती  है।  ये  बहुत  ज़रूरी  चीजें
 हैं  ।  इन  चीजों  में  जो  मिलावट  होती  है
 उसको  सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं
 कौर  बाप  को  भी  मालूम  है।  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इसके  लिये
 कमेटी  बना  कर  के  क्‍या  फायदा  उठाने  का
 इन्तिज़ाम  सोचा  है  ?

 Wo  सु शोल खा  नायर  :  श्री मनु,  सवाल
 यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसी  टीम
 बनायी  है  जो  राज्यों  में  जाए  और  सारी
 इनफॉरमेशन  ले  कर  झाबे  कि  हस  कानून  का
 एनफोर्समेंट  कैसे  हो  रहा  है  भौर  उसे  भन्ना
 बनाने  के  लिये  प्लोर  क्‍या  होता

 SEPTEMBER  9,  965  Oral  Answers  4642

 चाहिये  ।  उसका  मैंने  माननीय  सदस्य
 को  जवाब  दिया  है  कि  एक  कमेटी  बनायी
 है  सेंट्रल  काउंसिल  ने,  उस  कमेटी  में  राज्य
 सरकारों  के  मंत्रिगण  हैं  शौर  हमारे  डिप्टी
 हैल्थ  मिनिस्टर  उसके  चेयरमैन  हैं।  उन्होंने
 दो  प्रफेसरों  को  भेजा  है  राज्यों  में  कि  वह
 एग्जामिन  करें  कि  एनफोर्समेंट  मेशिनरी
 कैसी  है,  लेबारेटरी  फैसिलिटी  कैसी
 हैं,  क्‍या  कमी  है  '  वह  यह  काम  कर  रहे
 हैं  ।  ब  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  इन
 चीजों  में  मिलावट  होती  है  तो  उस  बारे  में
 हर  एक  म्यूनिसिपैलिटी  इस  कानून  के  तहत
 पति  कार्रवाई  भी  कर  रही  है  L

 श्री  विभूति  मिशन :  यह  कानून  है  कि
 बाजारों  में  सड़ो  गली  चीजें  कोई  ला  कर  न
 बेचे  ।  पर  इस  कानून  के  बावजूद  भो  ग्रध्यक्ष
 महोदय,  प्रभी  हमारे  जिले  में  बहुत  ज्यादा
 हैजा  फैला  हुआ  है,  फिर  भी  इसके  रहते  हुए
 बाजार  में  सड़ी  गली  चीजें  बिकती  हैं,  और
 लोग  उनको  खरीद  ले  जाते  हैं,  इन्हीं  के
 डिपार्टमेंट  के  आदमी  उस  की  परमिशन
 देते  हैं।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  यह  जो
 स्वयं  सिद्ध  बुराई  है  उस  की  रोक-थाम  के
 लिये  सरकार  क्‍या  सक्रिय  कदम  उठा  रही
 है।  इसका  साफ  जवाब  होना  चाहिये  ।
 हम  सब  लोग  इस  बात  को  जानते  हैं  ।  सेबी-
 घान  के  प्रसार  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि
 इस  बुराई  की  रोकथाम  करे।  यहां  सचाई
 से  कहना  चाहिये  कि  हमने  क्‍या  किया,
 उसमें  हमें  सफलता  मिली  या  नहीं  और
 जरगर  नहीं  मिली  तो  शब  हम  क्‍या  कदम
 उठाने  जा  रहे  हैं।  इस  तरह  का  स्पष्ट
 जवाब  देना  चाहिये  t

 डा०  सुशीला  सायर  :  मैंने  तो  इस
 हाउस  में  हस  सवाल  का  स्पष्ट  जवाब  कई  बार
 दिया  है  कि  कानून  पर  प्रबल  करती  हैं  ट्यूनी-
 सिडल  कमेटियां  सब  जगह  पर  ।  कानून
 की  दृष्टि  से  और  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  भी,
 यह  प्रावश्यक  है  कि  नगीं  चीजें,  सही  गली
 चीज  मक्खी  कौर  घूल  पड़ी  चीजे  नहीं
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 बिकती  चाहियें।  इस  पर  किसी  जगह  पर  ठीक
 अमल  होता  है  पौर  किसी  जगह  पर  नहीं  होता
 शौर  मैं  बड़े  प्रसव  से  श्री  करूं  कि  कई  जगह
 तो  अगर  एक्शन  लिया  जाता  है  तो  नेतागण
 नाराज  होते  हैँ  कि  गरीब  प्रादमी  पर  क्‍यों
 टशन  लिया  जाता  है  लेकिन  जो  कुछ  भी
 हो,  सवाल  यह  है  कि  यह  मसला  भारत
 सरकार  की  तरफ  से  सीधा  हल  नहीं  किया
 जा  सकता  है,  इसको  म्युनिस्तिपेलिटियों  के
 द्वारा  हल  करना  होगा  ।

 शी  विभूति  मित्र  :  प्रत्यक्ष  महोदय,
 मेरा  एक  प्वायंट  श्रॉफ़  भ्रार्डर  है।  प्राय  ने
 जवाब  दिया  कि  कहीं  नहीं  होता  है  तो  मैं
 उस  जगहू  का  नाम  जानना  चाहता  हूँ  कि  वह
 कौन  कौनसी  जगह  हैं  जहां  कि  यह  मिलावट
 वाली  कौर  सड़ी  गली  खाने  पीने  की  चीजें
 नहीं  बिकती  हैं  ?

 Wo  सुशीला  माथुर  :  माननीय  सदस्य
 के  राज्य  में  बहुत  जगह  बिकती  हैं  1:

 पक्  म्यूनिसिपल
 कमेटियों  भारी  का  काम  है  कि  थे  इस  बारे  में
 देखें  अब  सब  जगह  का  काम  यह  कैसे
 ले  सकेंगे

 शी  विभूति  विश्च  :  जहां  नहीं  होता  है
 जहां  का  नाम  तो  बतलायें  यह  तो  उनको
 चता  होगा  ?

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  जिस  का  जिक्र
 कर  रहे  थे  वहां  यह  नहों  होता  है।

 Dr.  L.  जा,  Singhvi:  It  is  not  foir  for
 the  Hon.  Minister  to  invoke  the  excuse
 that  hon.  Members  and  leaders  inter-
 fere  with  the  administration  of  the  Act,

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैम्बर  नहों  कहा,
 नेतागण  कहा  है।  वह  तो  मेम्बरों  से  बाहर
 भी  हो  सकते  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  उन्होंने
 बाहर  का  नाम  नहीं  लिपा  |  हर  मेम्बर
 नेता  है।
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 wert  water:  tt  कोई  बाहर
 नहीं  है।  ऐसा  हमें  खयाल  नहीं  करना
 चाहिये  कि  सिर्फ  इस  हाउस  के  प्रकार  ही
 नेता  हैं  शौर  बाहर  कोई  नेता  नहीं  है  -

 Shri  D.  0.  Sharma:  I  beg  to  submit
 that  I  am  not  a  ‘Neta’.

 Mr.  Speaker:  Nor  am  I.  Both  of  us
 are  together.

 eft  ote  नाठ  तिवारी  :  यहां  दिल्‍ली
 में  सैंपल  गवर्नमेंट  की  लाखों  के  सामने  पाये
 दिन  सड़े  गले  खाद्य  पदार्थ  जौर  मिलावट
 की  खाने  पौने  वाली  चीजें  खुले  झाम  बिकती
 रहती  हैं,  सड़कों  पर  लोगों  को  खोंसने  वालों
 द्वारा  गंदा  और  सड़ा  गला  खाना  खाने
 को  मिलता  है  तो  ऐसी  दशा  में  मिनिस्टर
 साहब  ने  कभी  कोई  स्टैप  या  कदम  उठाने
 की  जरूरत  समझी  या  यह  सब  काम  उन्होंने
 केवल  म्युनिसपैल्टियों  पर  ही  छोड़  दिया
 है  भौर  खुद  कुछ  भो  न  करने  की  कसम  खा
 ली  हैं?

 We  सुशीला  नायर  :  श्री मन,  जिसका
 जो  काम  है  वही  करेगा  ।  कब  जो  काम
 कारपोरेशन  का  है  वह  भारत  सरकार  तो
 कर  नहीं  सकती  है  ।

 श्री  गुलाम  :  यह  मिलावट  की
 बीमारी  देश  में  इस  कदर  पोती  हुई  है  कि  भ्र ौर
 चीजों  का  तो  कहना  ही  क्‍या  राज  जहर
 मी  शुद्ध  मिल  नहीं  सकता  है  भोर  उस  में
 जी  मिलावट  मिलेगी  तो  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  सरकार  न  जो  उस  की  जांच
 पड़ताल  करते  के  लिए  कमेटी  नियुक्त की
 है  उस  कमेटी  ने  किन-किन  राज्यों  का  दौरा
 किया  ौर  दौरा  करने  के  बाद  उस  ने  क्‍या
 रिपोर्ट  दो  है  ?

 Wo  सुशीला  नायर  :  इस  कमेटी  में
 महाराष्ट्र  सरकार  के  मंत्री  हैं,  राजस्थान  के
 हैं,  मध्य  प्रदेश  के  हैं,  भ्रांध्रप्रदेश  के  हैं,  उत्तर
 प्रदेश  के  हैं  प्रौढ़  मद्रास  के  हैं;  तरफ-
 हरान  अपनी  रिपोर्ट  उस  कमेटी  को  देंगे  t
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 wet  उन  की  रिपोर्ट  जहां  तक  मुझे  मालम
 है  भाई  नहीं  है।

 Shri  D.  0.  Sharma:  The  problem  of
 food  adulteration  is  almost  ubiquitous
 or  universal  in  this  country.  May  I
 know  what  purpose  will  be  served
 by  a  team  of.  two  persons—what  will
 they  do,  how  long  will  they  take  to
 visit  the  various  States  and  how  long
 will  they  take  ts  submit  a  report?  Is
 this  plan  not  infructuous  in  its  con-
 ception  and  in  its  execution?

 Dr.  Sushila  Nayar:  A  committee  of
 ble  State  Ministers,  that  had

 been  entrusted  with  the  work  of  look-
 ing  into  this  matter,  decided  that  two
 officers  should  go  round  te  each  State
 and  see  for  themselves  the  machinery
 for  implementation,  detect  the  lacunae
 and  suggest  as  to  what  more  should  be
 done  to  strengthen  the  machinery  as
 well  as  the  laboratory  facilities.  I  am
 afraid  I  cannot  agree  with  the  Hon.
 Member......

 Shri  9.  C.  Sharma:  She  may  not
 agree,  but  it  is  ridiculous  to  ask  two
 persons  to  do  the  work.

 Dr,  Sushila  Nayar:  I  cannot  accept
 that  the  scheme  is  infructuous.  It  wag
 conceived  by  responsible  Ministers,
 and  we  must  await  the  results.

 की  राम  सहाय  पाण्डेय  :  मैं  समझता
 हैं  मंत्री  महोदया  मुझ  से  इस  में  सहमत  होंगी
 कि  जितने  अधिक  कदम  खाद्य  पदार्थों  में
 मिलावट  रोकने  के  लिए  उठाये  गये  हैं  उतनी
 ही  प्रतीक  यह  मिलावट  बढ़ती  गई  है  तो  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 ऐसे  सख्त  कदम  उठाये  जाने  की  सम्भावना
 है  जिससे  कम  से  कम  खाने  पीने  वाली  चीजों
 में  मिलावट  होनी  बंद  हो  जाय  1

 सुशीला  नायर  :  श्रीमन्‌,  जेल
 की  सड़ा  दी  जा  रही  है,  जुर्माने  किये  जा  २हे
 हैं  भ्रम  इस  से  सख्त  कदम  शोर  क्‍या  हों
 सकता  है  ?
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Is  it  not

 a  fact  that,  since  the  measures  against
 food  adulteration  were  tightened  up
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 by  Parliament,  the  Minister  her-
 self  became  one  of  the  many  victims
 of  milk  or  food  adulteration  and,  if
 ao,  what  action  was  finally  taken  in
 that  matter?

 Dr,  Sushila  Nayar:  I  do  not  know
 what  the  hon,  Member  is  referring  to.
 There  was  a  fly  in  the  milk  bottle
 once,  which  was  published  in  the
 newspapers.  This  was  brought  to  the
 notice  of  the  D.M.S,  and  they  tighten-
 ed  up  the  sanitary  precautions.  Such
 accidents  do  happen  sometimes,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Was  any
 action  taken  againat  anybody?  Every-
 body  goes  scot-free  and  nobody  is
 punished.  That  is  how  it  grows  and
 the  accidents  recur.  Does  not  the
 hon.  Minister  see  that  somebody  res-
 ponsible  is  brought  to  book?

 Mr.  Speaker:  No  question
 individuals  can  be  asked.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  ]  am  not
 naming  any  individual,  but  e«very-
 body  goes  scot-frec.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida:  May
 Il  know  whether  any  suggestion  has
 been  made  to  the  Ministry  for  setting
 up  more  testing  laboratories  and,  if
 30,  what  action  Government  propose
 to  take  in  the  matter?

 Dr,  Sushila  Nair:  That  is  exactly
 what  I  wag  saying.  We  have  propos-
 ed  certain  allocations  in  the  Fourth
 Plan  to  improve  the  laboratory  facili-
 ties.  In  the  meantime,  these  State
 Ministers  felt  that  an  on-the-spot
 study  was  necessary  to  find  out  what
 exactly  should  be  done.

 श्री  जगदेव  सिंह  घिद्धान्ती  :  साल
 पदार्थों  में  मिलावट  करने  से  केवल  स्वास्थ्य
 की  ही  हानि  नहीं  होती  है  भ्रमित  राष्ट्र  कौ
 रक्षा  करने  वाली  वीर  सन्तानें  मी  पैदा  नहीं
 हो  सकती  हैं  इसलिये  क्‍या  ऐसे  लोगों  के  लिए
 कोई  कठोर  दण्ड  देने  का  विचार  रखते
 हैं?

 मैरे  सवाल  का  जवाब  जाना  चाहिये।
 झटका  महोदय:  पैसों  प्राय  की  तरफ़

 मुंह  करे  हुये  हूं  पैं क्या  कर  सकता  हूं?

 about
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 Shri  H.  N,  Mukerjoe;  The  Preven-
 tion  of  Food  Adulteration  Act  seems
 to  have  been  passed  in‘l954.  Eleven
 years  ‘have  passed  since  the  passage
 of  this  Act.  May  I_know  why  after
 such  q  lapse  of  time,  it  is  felt  neces-
 mary  to  have  the  kind  of  investiga-
 tion  which  the  Minister  has  indica-
 ted  and  does  it  indicate  that,  during
 these  eleven  years,  the  implementa-
 tion  of  this  Act  has  been  given  a  go-
 by  and  a  very  extended  and  protrac-
 ted  investigation  is  taking  place  at
 certain  levels?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Obviously  the
 implementation  of  the  Act  haa  not
 been  satisfactory.  Otherwise,  the
 Hon.  Members  would  not  have  had
 the  necessity  to  make  these  remarks.
 Because  we  agree  that  the  Implemen-
 tation  of  the  Act  needs  to  be  improv-
 ed,  we  are  taking  all  these  steps.

 Shri  0.  J.  Naik:  Just  now  the  Hon.
 Minister  said  that  the  responsibility
 of  preventing  adulteration  Act  was
 that  of  the  municipalities  and
 local  bodies.  May  I  take  it  that  the
 Central  Government  dors  not  want
 to  take  the  responsibility  of  implemen-
 ting  Food  Adulteration  Act  864

 Dr.  Sushila  Nayar;  It  is  not  possi-
 ble  for  the  Centra]  Government  to
 take  the  responsibility  for  the  imple-
 mentation  of  a  law  which  affects  the
 life  of  each  and  everybody  at  each
 and  every  place.

 श्री  सूरज  पाण्डेय  :  प्रभी  मंत्री
 महोदया  ने  बतलाया  कि  खाद्यान्न  में  मिलावट
 को  दूर  करने  के  लिए  एक  कमेटी  बनाई
 गई  है  लेकिन  देश  में  इस  समय  जो  मौजूदा
 कानून  है  वह  ही  मिलावट  रोकने  के  लिए
 काफ़ी  है  तो  मैं  जातना  चाहता  हैं  कि  यह
 जो  कमेटी  बनाई  है  खासतौर  से,  इसके
 र्म्स  ख़ौफ़  शफ्ेंस  क्या  हैं,  यह  कित-किन
 जिलों  को  स्टडी  करेगी  ?

 lo  'शुझौला  मायर :.  मैंने  इस  के
 उम्स झौफ  रै फ़ेस  पहले  निवेदन  किये  हैं  1
 कमेटी  यह  स्टडी  करने  के  लिए  कि
 इम्पलीमेंटेशन  समिति  में  क्या-क्या  कमियां
 है,  कहां  पर  ज़्यादा  है,  कहाँ  पर  कम  हैं  इसमें
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 प्रौर  लेबोरेटरी  फेसेलिटी  में  क्या  इम्पूबमेंट
 करने  की  प्रावश्यकता  है  यह  सब  उनके
 हम्स  ख़ौफ़  बेबस  में  शामिल  हैं।

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 Deficit  Financing
 (  Shri  P.  zK  Chakraverti:

 Shrimati  Savitri  Nigam:
 Shri  C.  K.  Bhattaoharyys:

 “5i4.4  Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  8.  C.  Samanta:

 |  Shri  Subodh  Hansda:
 |  Shri  Maheswar  Naik:

 Will  the  Minisicr  of  Planning  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  States  have  been
 warned  against  deficit  financing  dur-
 ing  the  current  year;

 (b)  the  estimated  amount  of  addi-
 tional  taxation  that  the  States  will
 have  to  undertake  during  the  Fourth
 Plan,

 (c)  whether  it  is  propose!  =  to
 evolve  a  system  of  graded  =  rural
 levies,  including  land  revenue,  irrl-
 gation  rate,  agricultural  income-tax,
 surcharge  on  commercial  crops;  and

 (d)  whether  the  States  will  be
 given  some  discretionary  powers  to
 make  necessary  adjustment  in  the
 determination  of  patterns  of  priori-
 ties?

 The  Minister  of  Planning
 8.  R.  Bhagat):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  This  is  still  under  con:ideration.

 (Shri

 (c)  Various  measures  for  raising
 additional  resources  from  the  agricul-
 tural  sector  are  under  consideration,
 but  the  precise  action  in  this  respect
 would  depend  on  the  decisions  that
 are  taken  by  individual  State  Gov-
 ernment.

 {d)  A  State  Governmen:  can  make
 adjustments  in  the  outlay  for  indi-
 vidua]  scheme,  under  a  head  of  deve-
 lopment  in  its  Annual  Plan.  Other
 adjustments  can  be  made  with  the  ap-
 proval  of  Planning  Commission  and
 the  Central  Ministries  concerned.
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 Building  Materlals
 “516.  Shri  A.  N.  Vidyalankar:  Will

 the  Minister  of  Works  ang  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  a  Proposal  to  substitute  ime  for
 cement  in  the  construction  of  houses,
 in  order  to  economise  the  use  of
 cement;  ang

 (b)  whether  Government  have
 investigated  the  relative  superiority
 or  inferiority  og  lime  constructions
 to  the  cement  constructions  and  its
 effect  on  the  life  of  the  buildings?

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  Yes,
 to  the  extent  possible.

 (by  The  strength  of  lime-mortar
 and  masonry  using  lime-mortar  has
 been  examined  by  the  Central  Build-
 ing  Research  Institute,  Roorkee,  As
 the  strength  of  lime  mortar  is  low,
 its  use  is  restricted  to  structures  with
 light  loadings.  There  is  no  adverse
 effect  of  lime  mortar  on  the  life  of
 buildings.
 Managing  Agency  Enquiry  Commit-

 tee  Report
 Shr  Wartor:
 Shri  Basappa:

 °si9  Shrimatt  Renuka  Ray;
 Shri  Surendra  Pal  Singh:
 Shri  Madhu  Limaye:

 \  Shri  Ram  Sewak  Yadav:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Managing  Agency

 Enquiry  Committee  has  submitted  Its
 report;

 (b)  if  so,  the  main  recommenda-
 tions  of  the  Committee;  and

 (cy)  the  decisions  taken  thereon?
 The  Minister  of  Planning  (Shri

 B.  R.  Bhagat):  (a)  No  Sir.  The  Com-
 mittee  is  likely  to  submit  its  report
 by  December,  1985,

 (b>)  and  (९),  Do  not  arise

 SEPTEMBER  o  965  Written  Answers

 Small  Savings  Drive

 f
 Shri  Kapur  Singn:
 Shri  Gulshan:

 |  Shri  Solanki:
 *5i8..  Shri  P.  हू,  Deo:

 {  Shri  Narasimha  Reddy:
 |  Shri  Raghunath  Singh:
 |  Shri  Surendra  Pal  Singh:

 Will  the  Minister  of  Fimance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 teen  able  to  achieve  the  target  for
 small  savings  for  the  year  1964-65,
 and  what  is  the  prospect  of  achiev-
 ing  the  target  for  1965-66;

 (b)  whether  it  fis  a  fact  that  despite
 8  special  savings  drive,  the  results
 during  1964-65,  did  not  improve
 materially;

 (९)  the  causes  of  the  shortfall;  and
 (d)  how  the  target  for  1964-65,  is

 going  to  be  met?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 BR.  Bhagat):  (a)  to  (d).  Small  Sav-
 ings  during  1964-65.  amounted  to
 Rs.  32.5  crores  approximately  as
 against  the  Budget  Estimate  of  Rs.  25
 crores  and  the  Revised  Estimate  of
 Rs,  35  crores.  There  was  thus  no
 significant  shortfall.

 Small  Savings  during  1965-66  are
 likely  to  show  a  shortfall  of  Rs  10
 crores  as  compared  to  the  Budget
 Estimate  of  Rs.  35  crores.

 Speedy  Clearance  of  Goods  by  the
 Customs

 Shri  Solanki:
 *519,  Shri  P.  K.  Deo:

 Shri  Narasimha  Reddy:
 चापा  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  have

 introduceq  a  scheme  in  Bombay
 docks  for  the  speedy  clearance  of
 goods  by  the  Customs  Appraisers;

 (b)  whether  the  Scheme  has  help-
 ed  to  improve  the  existing  situation;
 and

 (€)  if  so,  when  the  scheme  will  be
 introduced  in  other  Ports?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  Rameshwar
 Sahu):  (a)  As  an  experimental  mea-
 sure,  a  new  system  has  been  intro-
 duced  in  a  few  sheds  of  the  Alexandra
 Docks  in  Bombay  Port  whereby Customs  processing  of  documents  for
 clearance  of  imported  goods  will  be
 fenerally  attendeq  to  in  the  docks;

 (b)  it  is  too  early  as  yet  to  assess
 the  of  the  Scheme;

 (c)  this  will  be  considered  in  due
 course  after  the  new  system  haa
 worked  for  some  time  and  the  effi-

 ciency
 of  the  scheme  has  been  asses.

 Financial  Rules
 *520.  Shri  Raghunath  Singh:  Will

 BHADRA  18,  887  (SAKA)  Written  Answers  4652

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  to
 (c).  A  statement  is  Jaid  on  the  Table
 of  the  Sabha.

 Statement
 The  problem  of  sub-soil  water  is

 directly  linked  with  the  adequacy  or
 Otherwise  of  surface  drainage.  As  such,
 it  is  the  responsibility  of  the  local
 bodies  in  their  re  pective  jurisdictions,
 However,  as  .he  bulk  of  the  properties
 in  New  Delhi  belonged  to  the  Central
 Government,  the  Ministry  of  Works,
 Housing  and  Supply  appointed  in  ad
 hoc  committee  in  the  Sep!ember  953
 to  study  the  problem  of  sub  soil  water
 which  was  affecting  Government  of

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  are  considering  any  scheme  to
 change  the  financial  rules  with  a
 view  io  increase  the  efficiency;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof
 and  when  it  shall  be  introduced?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  R.  Bhagat):  (a)  and  (b),  No  Sir.
 There  is  no  such  scheme  at  present
 under  consideration  of  Finance  Minis-
 try.  The  working  of  the  financial
 rules  in  their  application  to  the
 changing  needs  of  the  developing  eco-
 nomy  is  constantly  under  review  and
 Modifications  and  simplifications  re-
 quired  in  these  Ru'es  are  effected  ac-
 cording  to  need:  from  time  to  time.
 The  scheme  of  delegation  of  financial
 Powers  to  administrative  and  jmple-
 menting  authorities  ig  also  reviewed
 from  time  to  time.

 Sub-Soll  Water
 521.  Shri  Tan  Singh:  Wil!  the

 Minister  of  Works  and  Housing  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  magnitude  of  the  problem
 of  wub-s0il  water  in  the  country;

 (b)  the  steps  taken  to  meet  tne
 situation;  and

 ‘e)  whether  any  research  is  being
 carried  out  to  evolve  scientific
 methods  to  curb  the  menace?

 properties.  The  Committee  re
 ded  the  sinking  of  tube-

 wells,  improvements  in  the
 drainage  system,  provision  of  under-
 ground  storm  water  draing  in  open
 areas  and  other  measures.  Pursuant  to
 the  recommendations,  303  tube-wells
 have  been  sunk  and  porous  concrete
 drain:  provided  in  different  areay  in
 New  Delhi.  Underground  draing  to
 drain  out  rain  water  from  open

 spaces  have  also  been  provided.  As  a
 result  of  these  measures,  the  rising
 trend  of  sub-soil  water  has  been  ar-
 Tested  in  some  places  but  it  has  not
 yet  been  po  sible  to  lower  its  level
 in  the  entire  area  of  New  De'hi  beyond
 70  feet  below  the  ground  level,  as
 envisaged.
 Loan  from  World  Bank  and  LD.A.

 Shri  Tridib  Kumar
 BER.  Chaudhuri:

 |  Shri  R.  Barwa:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  siate:
 (a)  whether  it  is  g  fact  that  an

 official  team  was  sent  to  US.A.  in
 July,  965  in  order  to  negotiate  $100
 million  loan  from  International
 Development  Agen-y  and  the  World
 Bank  for  non-project  purposes;

 (b)  if  so,  the  result  of  the  negotia-
 tlons;  and

 (८)  the  purposes  for  which  this  loan
 will  be  utilised?
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 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  RK.  Bhagat):  (a)  and  (b).  An  official
 of  the  Government  of  India  was  sent
 to  Washington  in  the  last  week  of
 July,  965  for  negotiations  with  the
 International  Development  Associa-
 tion,  an  affiliate  of  the  Worlq  Bank,
 for  a  credit  of  $100  million  for  non-
 Project  purposes.  The  negotiations
 were  completed  successfully  and  the
 Credit  Agreement  was  signed  on  Aug-
 ust  WW  1985.

 (९)  About  $94  million  out  of  the
 credit  amount  will  be  used  for  financ-
 ing  imported  components,  materials,
 t:lancing  equipment  and  the  spare
 parts  for  firms  producing  trucks,
 buses  and  automotive  components,
 machine  tools,  cutting  tools,  heavy
 construction  equipment  and  electrical
 equipment  including  cables  and
 wires.  The  balance  will  be  used  for
 importing  spares  for  heavy  construc-
 tion  equipment.

 Concessions  to  Industries  of
 Nathonal  Importance

 Tax

 #593,  Shri  Sham  Lal  Saraf:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 atate:

 ta)  whether  some  Industries  have
 been  declared  as  of  national  impor-
 tance  for  the  purpose  of  giving  them
 tax  concessions;  and

 (b)  if  so,  tne  criteria  followed  =  in
 declaring  them  az  of  national  im-
 portance?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 R.  B.  Bhagat):  (a)  No  industries  have
 been  declared  of  national  importance,
 ag  such,  for  the  purpose  of  giving
 them  tax  concessions,  Some  indus-
 tries  have,  however,  been  specified  in
 the  Income-tax  Act  1981,  and  the  Fin-
 ance  Act.  965,  for  giving  certain  tax
 concessions.

 (9)  Does  not  arise.
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 Salary  Structure  in  Public  Under-
 takings

 524  Dr.  L.  ML  Singhvi:  Will  the

 —
 of  Finance  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  any  study  has  been
 undertaken  or  proposed  to  be  under-
 taken  in  the  salary  structure  of  the
 public  undertakings  vis-a-vis  Gov-
 ernment  Services:  and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  R.  Bhagat):  (a)  A  study  has  been
 undertaken  recently  of  the  salary
 structure  of  top  posts  in  public  sec-
 tor  to  which  appointment,  are  made
 by  Government,

 (9)  Government  have  decided  that
 public  sector  undertakings  should  be
 grouped  into  four  different  schedules
 with  the  following  salary  scale  apply-
 ing  to  the  Chief  Executive  of  each
 wir:

 (i)  For  Schedule  A’-—Ra,  3500-22§-4nc0
 (i)  For  Schedule  «B’~—Rs,  /JO00-125-3500,

 (iii)  For  Schedule  ‘C'—Ra,  2500-T00-3000
 (iv)  For  Schedule  'D'—Reé.  +3000-100-  2500

 Violation  of  Foreign  Exchange  Bege-
 lations  by  Bombay  Firm  of  Ore

 Exporters

 #825.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Enforcement  Directorate  has  imposed
 a  heavy  penalty  on  a  Bombay  firm
 of  ore  exporters  for  violation  of
 forcign  exchange  regulations;  and

 tb)  if  go,  the  quantum  of  penalty.
 the  name  of  the  firm  and  detailg  of
 the  offence  committed?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Mints
 try  of  Finance  (Shri  Bameshwar
 Sahu):  (a)  and  (b).  Presumably  the
 reference  is  to  M/S.  Bombay  Mineral
 Supply  Co.  (Private)  Ltd.  Jamnagar
 having  its  administrative  Branch
 office  at  Bombay.  The  Director  of
 Enf  posed  a  ty  of
 Reg,  -10,25,000°  severally  and  jointly  on
 this  firm  and  its  Managing  Director.
 Shri  Prabhulal  8.  Shah  for  (i)  main-
 taining  an  unauthorised  account  in  a
 foreign  country  (ii)  selling  foreign
 exchange  to  persons  other  than
 authoriseq  dealers  and  (iii)  failure  to
 repatriate  foreign  exchange  within
 the  prescribed  period.

 Pensions
 °526,.  Shrimati  Renu  Chakravartty:

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  any  modification  of
 rules  governing  the  commutation  of

 being  contemplated  to pensions  is
 restore  full  pension  to  the  aged
 commuters  who  have  repaid  the
 commutation  sum  in  full;  and

 (b)  whether  there  is  any  proposal
 to  give  some  relief  to  the  pensioners
 who  are  worst  sufferers  in  the  pre-
 sent  price-esculation?

 The  Minister  of  Flenning  (Shri
 ®B.  BR.  Bhagat):  (a)  and  (b).  No,  Sir.

 Dearne  Allowance  to  Goverament
 Servants

 Shri  Brajeshwar  Prasad:
 Shri  Jedhe:
 Shri  Shree  Narayan  Das:

 [  Shri  5.  M_  Banerjee:
 Finance  be

 527,

 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  news  published
 in  the  ‘Blitz’  of  the  2ist  August,  l945
 that  all  Government  servants  draw-
 ing  more  than  Rs.  7000  a  month
 ere  to  get  some  Dearness  allowance
 in  view  of  the  increased  cost  of
 living  is  correct;  and

 (b)  if  so,  whether  there  is  any  pro-
 posal  under  consideration  to  give
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 enhanced  dearness  allowance  we
 persons  drawing  less  than  Rs.  1,000,
 ह  month  in  view  of  the  further
 increase  in  the  cost  of  living?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  BE.  Bhagat):  (a)  The  case  for  the
 grant  of  relief  to  Government  ser-
 vants  who  have  neither  been  allowed
 dearness  allowance  so  far,  nor
 have  had  the  benefit  of  revision  of
 their  acales  of  pay  after  1-7-1959,  is
 being  examined,  There  is  at  present
 no  decision  in  the  matter.

 (b)  In  respect  of  employees  draw-
 ing  pay  less  than  Rs,  1,000  a  month,
 the  next  review  of  the  rates  of  dear
 ness  allowance  would  be  due  only
 when  the  rey  monthly  average  of  the
 all-India  Working  Class  Consumer
 Price  Index  reaches  165.  The  latest
 available  average  is  6.92  for  July,
 965

 Bird  &  Co.
 (  Shri  Surendranath  Dwivedy:

 *5E8.  4  Shri  D.  D.  Mantri:
 |  Shri  8.  M.  Banerjee:

 Will  the  Minister  of  Finanee  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 penalty  of  Rs.  +1,65,35,000}-  has  been
 imposeg  on  M/s.  Bird  and  Co,  and
 its  associates  by  the  Customs  autho-
 rities  and  the  Centra;  Excise  autho
 ritles  for  violation  of  foreign  ex-
 change  and  under-invoicing:

 (b)  the  details  of  the
 offences;

 (c)  In  what  manner  the  associates
 of  the  Company  are  involved  in  the
 matter;  and

 (d)  when  was  this  detected  and
 how  long  the  adjudication  took  to
 decide  the  case?

 various

 The  Minister  in  the  Mints-
 of  Finance  (Shri  Ramesh:

 Sahu):  (a)  to  (c).  Yes,  Sir.  The  pe-
 nalty  was  imposed  by  the  Director
 of  Inspection  (Customs  and  Central
 Excise),  New  Delhi,  acting  as  ad-
 judicating  autherity.  The  name,  of  the
 firms  are  M/s,  Bird  &  Co.  as  well  as
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 their  associate  firms,  namely,  M/s. Orissa  Mineral  Development  Co.,
 Lid,  M/s.  Becker  Grey  &  Co.,  Ltd.
 The  individuals  involved  are  S/Shri
 Michelmore,  Pilkington,  S.  K,  Ghosh
 and  J.  McCowan.  Al|  have  been  ad-
 judged  guilty  of  contravention  of  the
 provisions  of  section  2(l)  read  with
 Section  23A  of  the  Foreign  Exchange
 Regulation  Act,  947  and  section  9  of
 the  Sea  Customs  Act,  1878,  The  ad-
 judicating  authority  has  imposed  the
 Penalty  under  section  167(8)  of  the
 Sea  Customs,  Act,  1878.

 (d)  The  case  was  detected  in  June,
 963  and  the  adjudication  order  was
 issued  on  the  24th  August,  1065,

 Vikas  Dal
 "529,  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  tha  Minister  of  Plannin  ba
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 (b)  if  so,  his  main  observations  in this  regard;  and
 (c)  how  the  Indian  power  system is  proposed  to  be  re-orientated  in  the

 light  thereof?
 The  Minister  of  Irrigation  nnd Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Yes,  Sir.

 During  my  recent  visit  to  Ru:sia  from
 i5-6-985  to  (1-7-1965,  I  had  an  op-
 portunity  of  studying  inter  alia  the
 power  system  in  that  country,

 (9)  A  statement  containing  the
 main  observations  ig  placed  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-4799/65],

 te)  The  matter  is  under  considera-

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No,  08]  on  the
 29th  April,  965  and  state:

 (a)  ‘whether  Government  have
 aince  formulated  a  scheme  to  zonsti-
 tute  a  ‘Vikas  Dal’  to  work  in  villoges
 to  push  development  at  the  grass-
 roots;

 (by)  if  so,  when  it  is  likely  to  be
 constituted;  and

 (c)  the  total  cost  of  the  scheme?
 The  Minister  of  Planning  (Shri

 B,  R.  Bhagat):  (a)  and  (b).  The
 acheme  is  still  under  consideration
 and  the  details  are  being  worked  out.

 (९)  Does  not  arise.
 Power  Systems  In  U.5.5.R.

 (Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  Basappa:
 Shri  Kapur  Singh:
 Shri  Solanki:
 Shri  Gulshan:
 Shri  Baswant:
 Shri  Ram  Sewak:

 |  Shri  P.  G.  Sen:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  sta‘e:

 (a)  whether  he  visited  the  Sovict
 Union  recently  to  study  the  power
 system,  in  the  USSR;

 of  Resources  by  the  Central
 and  State  Governments  during

 Fourth  Plan

 (Shri  P.  BE.  Chakraverti:
 |  Shri  Surendra  Pal  Singh:

 |  Shri  P.  C.  Borooah:
 |  Shri  5.  C.  Samanta:

 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  M.  L.  Dwivedi:
 Shrimati  Savitri  Nigam:
 Dr.  Mahadeva  Prasad:
 Shri  Bagri:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 *531,

 (a)  whether  the  Resources  Com-
 mittee  of  the  National  Development
 Council  had  recommended  joirt
 efforts  by  the  Central  and  State
 Governments  to  raise  «dditional
 Tevenues  by  Increasing  taxation  and
 other  means  in  order  to  fill  up  the
 gap  of  about  Ps,  3.000  crores  bet-
 ween  the  Fourth  Plan  outlay  and
 estimated  revenues;

 (b)  whether  the  Committee  has
 also  considered  it  necessary  for  the
 Central  and  State  Governments  to
 come  forward  with  supplementary
 budgets  during  the  current  year  an
 order  to  prepare  the  nation  for
 meeting  the  increased  obligation;  and

 (c)  Government's  reaction  to  these recommendations?
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 The  Minder  of  Planning  (Shri  12  million  acres  from  major  and
 8.  R.  Bh.gat):  (a)  Yes,  Sir.  medium  irrigation  schemes  and  a

 <b)  An  observation  to  this  effect
 hag  been  made,

 (c)  A  supplementary  Budget  has
 already  been  presented  by  the  Cen-
 tral  Government.

 Moratorium  on  Foreign  Debts
 Shri  Warior:
 Shri  Raghunath  Singh:

 “532,  {  Shri  S.  N.  Chaturved!:
 Shri  Surendra  Pal  Singh:
 Shri  Tan  Singh:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  India  has  put  forward
 any  proposal  for  a  moratorium  on
 foreign  debts  to  be  considered  by  the
 Aid  India  Consortium;  and

 (b)  if  so,  the  resulta  thereof?

 The  Minister  of  Planning
 B,  B.  Bhagat):  (a)  No,  Sir,

 (b)  Doeg  not  arise.

 (Shri

 Conservation  of  Water  Resources
 "533,  Shri  Tan  Singh:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government
 to  undertake
 gramme  of  water  resources  in
 country;

 propose
 conservation  pro-

 the

 (b)  whether  any  preliminary  sur-
 vey  is  being  made  for  the  present
 and  future  needs  of  each  State;  and

 (९)  he  broad  outlines  of  the  pro-
 gramme?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (07.  K.  L.  Rao):  (a)  Water  re-
 sources  ‘lop!  t  progr
 have  occupied  an  important  part  in
 the  nationa]  plans.

 d devi

 tb)  Some  preliminary  studies  have
 been  made  of  potential  projects  river-
 basin  wise.

 te)  The  studies  mate  show  that  the
 country  has  an  irrigation  potential  of

 potential  of  about  40  million  kW  from
 hydroelectric  projects.
 Smuggling  of  Indian  Currency  to

 Pakistan
 534,  Shri  Tridib  Kamar  Chaudhari:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  a  large  volume  of  Indian  curren-
 cy  notes  have  been  transhipped  ind
 smuggled  illegally  out  of  India  to
 Pakistan,  especially  to  East  Pakistan
 by  the  Indian  businessmen  since  the
 measures  against  unaccounted  money
 were  launched  in  this  country;  and

 (b)  whether  the  price  of  Indian
 Rupee  in  Pakistan  has  slumped  consi-
 derably  owing  to  this  reason?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  Rameshwar
 Sahu):  (a)  As  far  as  the  Government
 are  aware,  there  hog  been  no  large
 scale  smuggling  of  Indian  currency
 from  India  to  Pakistan.

 (9)  Does  not  arise,

 Shortfalls  In  Plans

 "535,  Dr.  L.  M.  Singhvi;  Will  the
 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 lay  on  the  Table  a  statement  showing
 the  shortfalls  in  the  achievement  of
 the  Third  Plan  targets  up-to-date  and
 also  the  shortfalls  in  the  Second  Plan
 targets  on  the  date  of  its  completion?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.
 R.  Bhagat);  A  s'atement  showing
 items  in  resoect  of  which  shortfalls
 as  against  Third  Plan  targets,  are
 likely  to  occur  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.
 Sce  No.  LT-4800/C5].  Statements
 containing  information  relating  to  the
 Second  Plan  were  laid  on  the  Table
 of  the  House  on  the  4th  June,  1964  in
 pursuance  of  assurance  given  in  ans-
 wer  to  Unstarred  Question  No.  683
 dated  the  I4th  August,  962
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 Pay-Scales  of  C.H.S.  Doctors
 *536.  Shri  Rameshwar  Tantia:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  some  State  Governments
 have  represented  against  the  Union
 ‘Government's  decision  to  revise  the
 atructure  and  scales  of  pay  of  doc-
 tors  in  the  Central  Health  Services
 announced  in  June,  1965;

 (b)  ig  50,  the  names  of  the  States
 and  the  main  objections  raised  by
 them  in  this  connection;  and

 (९)  the  Government
 thereon?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (c).  The  Government
 of  India  have  not  received  so  far  any
 official  communication  from  the  State
 Governments  representing  against  the
 Union  Government's  decision,  to  re-
 vise  the  pay  scales  of  doctors  in  the
 Central  Health  Service.  However,  at
 the  last  meeting  of  the  Central  Coun-
 vil  of  Health  held  in  July,  1965,  some
 State  Health  Ministers  and  their  offi-
 cers  complained  thal  the  Government
 of  India  had  revised  the  pay  scales
 without  consulting  them  and  it  would
 cause  difficulties  for  them.

 reaction  of

 U.N.  appraisal  op  India’s  Plan
 achievements

 f  Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  P.  R.  Chakraverti:
 Shri  Bibhuti  Mishra:
 Shri  K.  N.  Tiwari:

 [  Shri  Vidya  Charan  Shokla:
 Will  the  Minister  of  Planning  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  &  U.N.  appraisal  on

 the  failure  in  achieving  the  Planned
 rate  of  economic  growth  by  develop-
 ing  countries  has  pinpointed  the
 various  factors  contributing  to  thest
 failures  in  India;

 tb)  if  so,  what  are  these  factors;
 and

 *537,

 (cb  the  improvements  Government
 propose  to  introduce  in  the  plan
 development  schemes  their  framing
 and  implementation,  in  the  light  of

 ‘these  observations?
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 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.
 R.  Bhagat):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  factors  which,  according  to
 the  U.N.  Report,  have  impeded  the
 full  realization  of  our  Plan  targets  are
 listed  in  the  statement  placed  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary,  See  No.  LT-480/65).

 (c)  The  factors  mentioned  in  the
 U.N.  Report  were  all  specified  in  the
 Third  Plan  Mid-term  Appraisal  pre-
 pared  by  the  Planning  Commission
 and  placed  on  the  Table  gf  both  the
 Houses  on  the  26th  November,  1963,
 These  impediments  have  to  be  over-
 come  over  a  period  of  time;  and  since
 the  Mid-term  appraisal,  a  number  of
 remedial  measures  have  been  initiated
 in  the  annual  plans  for  1964-65  and
 1965-66.  Others  requiring  longer-term
 sulutions  have  been  kept  in  mind  in
 formulating  the  Fourth  Plan.

 Written  Answers

 LU.CD.

 egg,  J  Dr.  L.  M.  Singhvi:
 a  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  re-
 ported  risks  involved  in  the  new
 Intra-Uterine  contraceptive  device  in
 family  planning;  and

 (b)  if  so,  how  is  it  proposed  to
 counter  this  impression  created  in
 the  public  mind?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  reports  are  based  on  mis-
 conceptions  and  are  being  contradict-
 ed  by  placing  relevant  facts  before
 the  people.
 Government  Hospital  at  Kariveltoore

 एफ,  Shri  A.  K.  Gopalan:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 construction  of  a  ward  with  24  more
 beds  was  sanctioned  for  the  Govern-
 ment  hospital  at  Karivelloore,  Cane-
 more  district,  Kerala;
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 (b)  if  so,  when  is  it  likely  te  be
 completed:  and

 (c)  the  measures  proposed  to  be
 taken  to  start  work  immediately?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  No.

 tb)  and  (९).  Do  not  arise.
 Vettuveli  Irrigation  Scheme

 1786,  807  A.  हू,  Gopalan:  Wil]  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 tad  when  the  construction  work  of
 Vettuveli  Irrigation  Scheme  in  Erna-
 kulam  District  was  started:

 (b)  whether  the  work  has  now
 stopped;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;
 (d}  whether  Government  propose

 to  restart  the  work;  and
 (ce)  if  so,  when  and  the  time  by

 which  it  is  likely  to  be  completed?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr.  हू.  L.  Rao):  (a)  The  work
 on  the  scheme  was  started  in  Decem-
 ber,  1958.

 (b)  Yes.

 (ce)  The  original  désign  had  to  be
 changed  que  to  nature  of  the  soll  met
 with  during  execution.

 (d)  and  (e).  The  remaining  works
 will  be  tuken  up  fer  completion  by
 the  next  working  season.

 Konoth  Regulatar:
 1787,  Shri  A.  हू.  Gopalan;  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 Pleased  to  state:

 (8)  when  the  construction  work  of
 Konoth  Regulator  in  Ernakulam  Dis-
 triet  was  started:

 (ob)  whether  the  work  has  now
 stopped:

 (९)  Lf  sy,  the  reasons  therefor;
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 (d)  whether  Government  propose  te
 restart  the  work:  and

 (e)  if  so,  when  and  the  time  by
 which  it  is  likely  to  be  completed?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao);  (a)  The  work
 on  the  Konoth  Regulator  was  started
 in  November,  1960.

 (b)  Yes.
 (c)  The  work  had  to  be  stopped

 owing  to  delay  in  land  acquisition.
 (d)  and  (e).  The  lang  has  since  been

 acquired  and  a  revised  estimate  for
 the  remaining  work  is  being  prepar-
 ed,  and  the  work  would  be  resumed
 shortly.
 Indiap  Currency  Smuggled  Abroad

 Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 788.4  Shri  Daljit  Singh:

 Shri  Sadhu  Ram:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  several

 bags  of  four-anna  and  eight-anna
 Indian  coins  have  been  fished  out  of
 the  shallow  waters  of  the  sea  near
 Bombay  for  being  smuggled  out  of  the
 country;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  ef  Finance  (Shri  T.  T.

 Erishnamachari):  (a)  and  (b).  It  is
 not  clear  as  to  which  particular  case
 the  question  refers.

 Acting  on  information,  the  Prohibi-
 tion  Intelligence  Branch  of  the  Bom-
 bay  Police  arranged  for  salvaging  of
 bags  of  coins,  reportedly  abandoned
 in  the  sea  near  Tank  Bunder  at  Bom-
 bay.  by  ‘dragging’  operations,  which
 commenced  on  I0th  June,  I945  and
 lasted  tll]  20th  July,  1965,  This  re-
 sulted  in  the  recovery  of  77  gunny
 bags  containing  coins  of  an  aggregate
 valuc  of  Rs.  2,04,880,  The  operations
 were  temporarily  suspended  on  the
 20th  July,  I965  on  account  of  heavy
 monsoon.  At  the  request  of  the
 police  Department,  the  coins  have
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 been  tuken  over  by  the  Customs  De-
 Partinent  which  was  also  associated
 with  the  Police  in  the  recovery  ope-
 rations.

 Irrigaiton  Schemes  in  Kerala
 1789.  Shri  A.  हू,  Gopalan:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Irrigation
 Schemes  in  the  Second  Five  Year  Plan
 for  Kerala  State;

 (b)  the  number  of  works  which
 have  not  so  far  been  completed;

 (c)  when  these  works  wil]  be  com-
 pleted;  and

 (d)  when  the  construction  work  on
 Thottara-Punja  Scheme  of  Ernakulam
 District  will  be  completed?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  EK.  L.  Rao):  (a)  Thirteen.

 (b)  Of  the  3  schemes,  only  one
 echeme,  viz,  Chalakudy—Stage  I  has
 been  completed.  The  olher  schemes
 are  in  progress.  Of  the  remaining
 2  schemes  yet  to  be  completed,  six
 schemes  viz,  Malampuzha,  Malayar,
 Mangalam,  Peechi,  Vazhani  and  Cha-
 lakudy—II  Stage,  have  been  commis-
 sioned.  Some  minor  extensions  and
 finishing  works  of  these  schemes  are
 being  attended  to.  Neyyar—stage  I,
 Periyar  Valley,  Gayathri  and  Ney-
 yar—Stage  II,  have  been  partly  com-
 missioned.  Cheerakuzhy  Irrigation
 Scheme,  will  be  commissioned  during
 1965-66.

 (९)  All  the  schemes,  except  Periyar
 Valley  and  Po'hundy  Schemes  will  be
 completed  during  the  Third  Plan
 period.  Periyar  Valley  anj  Pothundy

 are  ex  to  be  let.
 ed  during  the  Fourth  Five  Year  Plan

 (a)  In  regard  to  the  Thottara  Punja
 Scheme,  only  the  construction  of  the
 aluice  to  prevent  intrusion  of  sult
 water  and  to  store  fresh  water  for
 irrigation,  has  been  taken  up.  This
 bas  almost  been  completed.
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 Income  Tax  and  Estate-Duty  Arrears
 in  Rajasthan

 ‘1790.  Shri  Karni  Singhji:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 slate:

 (a)  the  arrears  realised  in  respect
 of  Income-tax  in  1964-65.  ang  those
 which  have  been  outstanding  at  the
 end  of  that  year  in  Rajasthan;  and

 (b)  the  arrears  realised  in  respect
 of  Estate  Duty  in  1964-65  ang  those
 which  have  been  outstanding  at  the
 end  of  that  year  in  Rajasthan?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamacharl);  (a)  and  (b)

 (figures  in  lakhs  cf  rupees)
 Income-tax  bitate-Duty

 Arrears  realised in  Rajasthan  State
 during  1964-65
 Arrears  culstanding in  Rajasthan  State a.  OM  3I-3-9965

 64°69  १7३6

 32  “33  8-Ir
 (effective  arrears)

 West  Bengal  Welfare  Board
 ‘1791,  Shrimatl  Renu  Chakravartty:

 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  income-tax  exemption
 was  given  to  the  West  Bengal  Welfare
 Board  7

 (b)  if  so,  whether  Government  had
 found  out  if  the  funds  of  this  Board
 came  from  the  West  Bengal  Flood
 Relief  Committee  which  had  also  en-
 joyed  Income-tax  exemption  and
 whether  it  was  also  to  carry  out  relief
 to  the  flood  affected  people;

 (c)  who  is  the  General  S-cretary
 and  other  office  Bearers  of  this  Com-
 mittee;

 (d)  whether  Government  had  found
 out  if  the  accounts  of  this  Committee
 were  audited;

 (e)  if  so,  when;
 (7)  whether  all  the  money  ses

 spent  in  flood-affected  areas;  and
 (६)  if  not,  how  much  was  spemt  i

 districts?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  फ  T.
 Mrishnamachari):  (a)  Yes,  Sir.

 [The  correct  name  of  the  society  is
 “New  West  Bengal  Welfarc  Board”.)

 (b)  The  information  is  that  the
 funds  of  the  Board  did  not  come  from
 the  West  Bengal  Flood  Relief  Com-
 mittee.  However,  the  Board  had  re-
 ceived  a  sum  of  Rs.  +1,50,400°  from  the
 West  Bengal  Flood  Relicf  Fund,  and
 this  umount  was  spent  on  rendering
 facilities  to  the  distressed  students  in
 flood-affected  areas  in  particular  and
 relief  in  general,

 (e)  to  ce).  The  West  Bengal
 Flood  Relief  Committee  is  no  more
 functioning.  However,  in  so  far  as  the
 New  West  Bengal  Welfare  Board
 (which  is  the  subject  matter  of  the
 Question)  is  concerned,  the  informa-
 tion  available  is  as  follows:
 Office  bearers
 President  Shri  P.  com  Sen
 Jomt  Seerctaries  :  Shri  Atulya  Ghosh

 and
 Shri  Naresh  Nath

 Mukhertiee,
 There  is  no  Genera]  Secretary.

 The  accounts  of  the  Board  are
 audited  regularly.

 ff)  and  (Be).  Yes,  the  entire  money
 received  by  the  Board  from  the  West
 Bengal  Flood  Relief  Fund  was  spent!
 in  the  flood-affected  areas.
 ‘West  Bengal  Flood  Relief  Committee

 ‘1792  Shrimati  Reno  Chakravartty
 Will  the  Minister  of  Finance
 pleased  to  state:

 ta  whether  the  Income  Tax  autho-
 rities  have  received  the  accounts  they
 called  for  in  regard  to  the  money  re-
 ceived  by  the  West  Bengal  Flood  Re-
 lief  Committee;

 {b)  whether  the  Income  Tax  autho-
 rities  have  been  given  ¢he  Auditor's
 report  with  his  remarks  and  observe-
 tions:  and

 (e)  if  so,  whether  the  statements  of
 accounts  supported  by  receipts  from
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 recipients  which  were  not  made  avail-
 able  to  the  Auditors  have  now  been
 supplied  to  Government?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  to  (c).  In  reply
 to  Rajya  Sabha  Starred  Question  No.
 387  of  l0th  March,  965  it  was  stated
 that  the  income-tax  authorities  had
 been  instructed  to  call  for  accounts
 in  regard  to  the  moneys  received  by the  West  Bengal  Flood  Relief  Fund.
 The  Income-tax  Department  has  not
 received  the  accounts  or  the  Auditor's
 report  in  the  case  of  the  said  West
 Bengal  Flood  Relief  Fund.  It  is  learnt
 that  late  Dr.  B.  0.  Roy,  who  was  the
 President  of  the  Fund,  wound  up  the
 affairs  of  the  Fund  in  his  life-time
 after  the  relief  work  was  over,  and
 that  the  accounts  of  the  Fund  are  not
 now  available  after  his  death.

 Refund  of  Claims
 1793.  Shri  8,  N.  Chaturvedi:  Wil

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  refund  claims
 disposed  of  and  the  amount  refunded
 during  the  ‘Refund  Week'  in  August
 965  announced  by  the  Income  Tax
 Department.

 (b)  the  ber  of  refund  clal
 that  ere  still  pending  and  the  amount!
 involved  therein;  and

 (९)  the  duration  for  which  these
 claims  had  been  pending  on  the  lat
 August,  9657

 The  Minister  of  Fimance  (Shri  T.T.
 Krishnamachari);  (a)  29,975  refund
 claims  were  disposed  of  and  a  sum
 of  Rs.  2,75,86,648  was  refunded  during
 the  ‘Refund  Week"  observed  in  the
 Income-tax  Department  in  August,
 1985,

 (b)  The  number  of  refund  claims
 still  pending  is  11,861.

 The  information  in  regard  to  the
 amount  involved  in  the  pending  re-
 fund  claims  4s  not  available  since  the
 exact  amount  of  refund  can  be  known
 only  on  disposal  of  the  refund  claims.
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 (९)  The  required  information  in  re-
 gard  to  the  refund  claims  which  are
 still  pending  is  being  collected  and
 will  be  Jaid  on  the  Table  of  the  House
 as  soon  as  ascertained.

 Rehabilitation  Institutes  for  the
 Handicapped

 Shri  ‘Murll  Manohar:
 Shri  Surendra  Pal  Singh:

 Will  the  Minister
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 set  up  new  Rehabilitation  Institutes  in
 some  of  the  important  cities  of  the
 country  for  the  benefit  of  the  handi-
 capped  during  the  Fourth  Plan  period;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  estimated  expenditure  to  be

 incurred  thereon?
 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila

 Nayar):  (a)  Yes.

 Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 1784,

 of  Health  be

 (b)  and  (९).  The  details  and  estl-
 mates  are  under  consideration.

 Dam  on  Orai  River

 cue  f  Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 ‘Shri  Murli  Manohar:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  construction  of  the
 Masonry  Dam  on  the  Orai  river  in
 Chittorgarh  District  in  Rajasthan  has
 begun;  and

 (b)  the  estimated  expenditure  on
 the  Project  and  the  contribution  of  the
 State  and  Central  Governments  there-
 to?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao);  (a)  Work  on
 the  masonry  dam  on  the  Orai  River
 is  in  progress  since  1963,

 (b)  The  expenditure  on  the  project
 up  to  the  end  of  March,  1965,  was
 about  Rg.  22-30,  lakhs.  The  Central
 Government  do  not  give  earmarked
 loans  for  this  project,  but  provide

 tacella:  |  it  loans  on d  opm
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 lump  sum  to  the  State  Government
 to  supplement  the  resources  of  the
 State  for  financing  expenditure  on  ap-
 proved  schemes  in  the  State  Plan.

 Harnessing  of  Chaliyar  River

 ‘sShri  A.  V.  Raghavan:
 an  Shri  Pottekkatt:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 589  on  the  25th  March,  965  and
 state:

 एक.

 (a)  whether  the  investigations  into
 the  Project  to  harness  the  Chaliyar
 River  in  the  Calicut  District  of  Keral:.
 for  hydel  power  generation  have  ginte
 been  completed;  and

 (b),  if  so,  the  result  thereof?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  fa)  Not  yet.
 (b)  Does  not  arise.

 Medical  College  at  Devangere
 ‘1791,  Shri  Siddiah:  Will  the  Min-

 ister  of  Health  be  pleased  to  state
 (a)  whether  the  authorities  of  the

 Medical  College  recently  started  =  in
 Davanecre  in  Mysore  State  have  asked
 for  any  financial  assistance  fram  the
 Central  Government,  and

 (b)  if  so,  Government’;  reaction
 thereto?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 ate  झम्बुल्ला  को  दी  गई  विदेशी  महा
 शी  प्रकाशवीर  शास्त्री  :
 |  बनी  जगदेव  सिह  सिद्धान्त  :

 क्रि  wo  do  ate  :
 tt  wo  ato  हिंदी  :
 ष्  सुबोध  हवा:

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  चलाने  को  द्वीप
 करेंगे  कि

 (क)  हज  यात्रा  के  लिए  शेख  प्रफुल्ला
 शौर  उनके  साथियों  को  जो  विदेशी  oer

 ‘1798.
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 दी  गई  थी,  उसमें  से  उनकी  पात्रा  बीच  में
 ही  समाप्त  कर  दिये  जाने  के  कारण  बची
 हुई  राशि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया
 जया  ;

 (ख)  जो  धन  उन्होंने  व्यय  किया  है
 क्या  उसका  हिसाब  उन्होंने  सरकार  को
 दिया  है;  बौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  सरकार  उससे  कहां
 तक  _सन्तुष्ट  है?

 वित्त  मंत्री  (भो  ति०त०  कृष्णमाचारी)  :
 (क)  शेख  अब्दुल्ला  झोर  उनके  साथियों  को
 जो  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  थी,  उसमें  से  वे
 इस्तेमाल  न  की  गई  263  रूपये  कौ  विदेशी
 मुद्रा  लौटा  लाये  ।

 ख)  उनके  लिये  यह  जरूरी  नहीं
 था  कि  उन्होंने  जो  रकम  खर्च  की  उसका
 हिसाब  सरकार  को  दें,  क्योंकि  सामान्य
 विनियमों  के  अन्तर्गत  ऐसा  करना  जरूरतों
 नहीं  है।

 (ग)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होगा।

 Accounts  of  Indians  in  Foreign  Banks

 ‘1799.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  7080  on  the
 29th  April,  965  regarding  the  ac-
 counts  of  Indians  in  the  foreign  banks
 and  state:

 (a)  the  names  of  persons  involved  in
 the  l4  cases;

 (b)  the  details  of  each  of  the  cases;
 and

 (९)  the  result  of  adjudication  in  each
 caset

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Erishnamacharl):  (a)  to  (c).  The  re-
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 quired  information  given  in  the  an-
 nexure  is  placed  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-4802|65].

 Contamination  of  Fish  in  Delhi

 rge0,  {Shri  Yashpal  Singh:
 "Shri  D.  0.  Sharma;

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Delhi's
 river  fish  was  found  to  be  contami-
 nated  during  the  month  of  May,  1965;

 (b)  whether  any  enquiry  has  been
 made  into  the  causes  thereof;  and

 (c)  if  so,  the  findings  thercof?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  (a)  The  Municipal  Corpora-
 tion  of  Delhi  has  reported  that  they
 were  not  aware  of  any  contamination
 of  river  fish  during  the  month  of  May,
 1965.

 (b)  Does  not  arise.

 (९)  Does  not  arise.

 thee  परियोजना

 थी  'विभूति  सिर  :
 ्य  wo  नाठ  तिवारी  :
 शी  do  पावर  :

 क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह
 बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 80I.

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 का  विचार  सिंचाई  की  कुछ  बड़ी  योजनाकारों
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  इनको  विभिन्न
 राज्यों  से  झपने  हाथ  में  लेने  का  है  |

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  उनमें  गंडक
 परियोजना  भी  शामिल  है,  बौर
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 (ग)  यदि  हां,  तो  गंडक  परियोजना  को
 कब  तक  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सिलाई  जौर  विद्युत्‌  मंत्रों  (डा०  go
 mo  राव)  :  कि)  केन्द्र  राज्य  सरकारों
 से  किसी  भी  बृहद  सिचाई  परियोजनाओं
 के  'कार्यान्वयन  कार्य  को  प्र पने  हाथ  में  लेने
 का  विचार  नहीं  रखता  1

 (ख)  शर  (ग).  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  सुदा

 की  Ae  Blo  faa  2
 street  सावित्री  निगम  :

 |  ी  स०  Wo  सामान्य  :
 |  श्री  सुबोध  हुंसवा  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 i802.

 (क)  i964-65  के  उत्तरार्ध  शौर
 i965—66  %  पूर्वार्ध  में  किन-किन  गैर-
 सरकारी  कम्पनियों  तथा  व्यक्तियों  को  विदेश
 यात्रा  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  दी  गई;

 (ख)  मंजूर  की  गई  विदेशी  मुद्रा  में  से
 कितनी  राशि  केवल  उन  प्रयोजनों  पर  व्यय
 की  गई  जिनके  लिये  कि  वह  मंजूर  की  गई  थी;

 (ग)  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  दुरुपयोग
 किया  गया;  ौर

 (घ)  क्‍या  विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी
 सम्बन्धी  नियंत्रण  ढोला  कर  दिया  गया  है
 अथवा  उसको  ढीला  किये  जाने  की  संभावना
 है  भौर  यदि  हां,  तो  किस  मात्रा  तक  ?

 विषय  मंत्रों  (ओ्ओोति०  ae  कृष्ण ममा जारी  )  :
 (क)  वर्ष  भर  की  भ्र वधि  में  जिन  व्यक्तियों
 शौर  प्राइवेट  कम्पनियों  को  विदेशी  मुद्रा  सिली
 उन  सब  की  सूची  तैयार  करना  बहुत  भारी
 काम  है  1  इस  सूचना  को  इकट्टा  करमे  में  जो
 क्रम  करना  पड़ेगा  वह  संभावित  परिणामों  की
 अपेक्षा  कहीं  ज्यादा  होगा  ।
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 (a)  किसी  खास  प्रयोजन  के  लिए
 मंजूर  की  गयी  विदेशी  मुद्रा,  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 जारी  किये  गये  परमिट  में  साफ  तौर  पर  बताई
 गयी  शर्तों  के  भ्रनुसार  ही  खर्च  की  जा  सकती
 है  कौर  इस्तेमाल  न  की  गयी  विदेशी  मुद्रा  को
 भारतीय  विनिमय  नियंत्रण  विभाग  को  लौटाना
 पड़ता  है  |  खेद  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट
 सूचना  इकट्ठी  करना  व्यवहार  नहीं  है  ।

 (ग)  जुलाई,  .964  से  जून,  965
 की  प्रविधि  के  बीच,  प्रवर्तन  निर्देशालय  ने,
 ,  8  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  के  दुरुपयोग

 के  93  मामलों  का  निपटारा  किया  शौर  कुल
 38,975  रुपये  का  जुर्माना  किया  ।

 (घ)  जी  हां।  व्यापार  सम्बन्धी  यात्रा प्र ों
 के  लिए  दी  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  का
 परिमाण  बढ़ाने  में  कुछ  उदारता  से  काम  लिया
 गया  है  -  इसके  अलावा,  “निर्यात  प्रति-
 पठानों"”  शौर  अन्य  निर्यातकों  को,  जो  काफी
 प्रतीक  निर्यात  करते  हैं,  विदेशी  मुद्रा  की  काफी
 मात्रा  पेशगी  देने  की  सुविधा  भी  दे  दी  गयी  है,
 ताकि  वें  अल्प  सूचना  पर  और  रिजर्व  बैंक
 की  पूर्वानुमति  के  बिता  भो  यात्राएं  कर  सके  ।
 विदेशों  के  भ्रमणों  पर  व्यय  को  गयी  विदेशी
 मुद्रा  का  हिसाब  उन्हें  भी  देना  पड़ता  है  -

 Rehabilitation  of  Beas  Project  oustees
 Shri  Rameshwar  Tanta:

 1  Shri  8.  C.  Samanta:
 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  Hem  Raj:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleascd  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  20  on
 the  l8th  February,  7905  and  state  the
 progress  so  far  made  to  finalise  the
 rehabilitation  of  oustees  from  the  Pong
 Dam,  Sutlej-Beas  Link  and  Harike
 Projects?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Eao):  The  broad
 principles  of  the  colonisation  policy
 for  the  resettlement  of  oustees  from
 Pong  Dam,  Beas-Sutlej  Link,  Harfke
 Projects  etc.  in  the  Rajasthan  Canal
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 area  have  since  been  discussed  in  a
 Series  of  meetings  with  the  Chief
 Ministers  of  Punjab  and  Rajasthan.

 ‘The  matter  is  under  further  examina-
 tion  after  which  it  will  be  soon  con-
 sidered  in  a  mee‘ing  of  the  Commit-
 tee  of  Direction  for  the  Rajasthan
 Canal  Project.

 a  [ta  राष्ट्र  संघ  को  विशेष  निधि

 Sti  बिभूति  मिश्र  :
 ग्रो  क०  ना  तिबासी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  की  प्रतापी  परिषद  ने  गत  जून  में  संयुक्त
 राष्ट्र  की  विशेष  निधि  में  से  भारत  को  बड़ी
 राशि  दी  थी;

 1804.

 (ख)  यदि  हां,  तो  भारत  को  कितनी
 राशि  प्राप्त  हु;

 (ग)  किल-किन  कामों  पर  इस  राशि  को
 व्यय  किया  जायेगा;  शौर. ।

 (घ)  इससे  कितना  लाभ  होने  की
 अम्भावना  है  ?

 विष  मंत्री  (श्लोक  oto  कष्णमालारी)  :
 (कर)  से  (ग).  जी,  हां  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 की  विशेष  निधि  की  प्रशासी  परिषद्‌  ने  नीचे
 लिखी  दो  प्रायोजनाओं  के  लिए  विदेशी
 विशेषज्ञों  को  सेब रागों,  विदेशो ंमें  भारतीयों
 के  लिए  शिक्षा वृत्तियों  घौर  विदेशों  से  साज-
 सामान  की  खरीद  तथा  विविध  व्यय  के  विदेशी
 मुद्रा  सम्बंधी  अंश  को  पूरा  करने  के  लिए
 जून,  i965  में  1,893,500  हालत  की
 रकम  निर्धारित  को  है  :

 a  मद्रास  राज्य  में  भूमिगत  ae  सम्बन्धी
 अध्येषण  :

 डालर

 विशेषज्ञ  (344,100
 शिक्षावत्तियां  25,000
 1213(AL) LSD—3,
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 साज़ सामान  599,500
 बिलियन  81,500

 जोड़  1,050,100"

 2  राष्ट्रीय  बलाई  ौर  गई  प्रं.चं.गिकी
 शाला,  रची  डालर
 विशेषज्ञ.  345,000
 शिक्षा वत् तियाँ  70,000
 साज़ सामान  350,000
 विविध  78,400

 जोड़  843,400

 कुल  जोड़  1,893,500

 (3)  मद्रास  राज्य  में  भूमिगत  जल
 सम्बन्धी  प्रद्वेषी  की  प्रायोजित  का  उद्देश्य
 महान  शहर  तथा  उसके  प्रेस  पास के  क्षेत्रों  में
 शौर  महान  राज्य  के  तीन  प्राय  खास-खास
 क्षेत्रों  मे ंभूमिगत  जल  के  साधनों  की  जांच  करना
 शौर  मूल्यांकन  करना  है,  ताकि  इन  क्षेत्रों  में
 भूमिगत  जल  साधनों  के  विकास  की  प्रनुटूलतम
 तथा  कम  खर्च  वाली  प्रायोजना  तैयार  की  जा
 सके  ।  राष्ट्रीय  ढलाई  कौर  गढ़ाई  प्रौद्योगिकी
 शाला  रांची  में,  कलाई  शौर  गढ़ाई  प्रौद्योगिकी
 शाखा प्र ों  में  फोर नैनों,  प्रशिक्षकों,  तकनीकों
 कौर  इंजीनियरों  को  विशेष  प्रशिक्षण  देने  की
 सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी,  जिससे  इप  क्षेत्र  में
 भारतीय  उद्योगों  की  बढ़ती  हुई  प्राथमिकताएं
 पूरी  हो  सकें  ।

 बइक  परियोजना

 {=

 विभूति  मिशन  :
 i805.  ५  वी  mo  ate  तिवारी  :

 श्री  Ae  To  यादव :.
 क्या  लिखाई  शोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  चम्पा रत  जिला
 (बिहार)  के  डाका  तथा  बोड़ा सह तन  थाना
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 क्षेत्रों  को  गंडक  परियोजना  के  प्रशासन  क्षेत्र  के
 अन्तर्गत  लाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचारा-

 धीन  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  निर्णय  कब  तक  हों
 चबायेगा;

 (7)  इसके  परिणामस्वरूप  भौर  कितने
 एकड़  भूमि  में  सिंचाई  होने  की  संभावना  हैं;
 शौर

 (3)  इस  परियोजना  से  कितनी  प्रतीक
 प्राधिक  समृद्धि  होने  की  संभावना  है?

 सिचाई  प्लोर  विद्युत  मंत्री  (डा०  go
 me  राव):  (क)  गण्डक  परियोजना  की  जो

 डान  ब्रांच  नहर  बनाई  जा  रही  है  बह  इस  क्षेत्र
 की  भी  सिंचाई  करेंगी  ।

 (ख)  रन  नहीं  उठता  ।

 (ग)  इस  स्कीम  मे 1.  7  लाख  एकड़
 झंतिरिक्त  भूमि  की  सिचाई  होने  की  सम्भावना
 ti

 (3)  इस  क्षेत्र  से  प्रति  वर्ष  लगभग
 ]  करोड़  रुपये  की  कीमत  की  फसल-90  लाख

 मन  खाद्यान्न  फसल  प्लोर  4  लाख  मत
 नकदी  फसल--उत्पन्न  होगी,  ऐसी  सम्भावना

 Leprosy  Control  Centres
 1906,  Shri  Viswa  Nath  Pandey:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  Leprosy  Control
 Centres  at  present  in  Uttar  Pradesh;

 (bd),  the  number  of  patients  for  whom
 provision  has  been  made  in  these
 Centres;  and

 (९)  the  total  amount  of  loan  of
 grant  given  by  the  Central  Govern-
 ment  for  these  Centres  during  1964-,
 657

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sashila
 “Mayar):  (a)  At  present  ]  Leprosy
 Control]  Units  are  working  in  Uttar
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 Pradesh  under  the  National  Leprosy
 Control  Programme.  Besides  these,
 three  voluntary  agencies  are  also
 Participating  in  the  Leprosy  Control
 Programme,

 (b)  A  Leprosy  Contro)  Unit  usually
 covers  g  population  of  3  lakhs.  Each
 Unit  caters  to  about  2,000  patients  on
 an  average,

 (c)  The  Leprosy  Control  Scheme  is
 one  of  the  centrally  aided  Schemeg  of
 the  Ministry  of  Health,  For  the  Cen-
 trally-aided  schemes,  allotment  of
 funds  ts  not  made  Scheme-wise  but  the
 grant-in-aid  is  sactioned  at  the  end  of
 each  financial  year  for  broad  groups
 or  categories  of  Schemes.  A  lumpsum
 grant  of  Rs,  42.2l  lakhs  has  been
 sanctioned  to  the  Government  of  U:tar
 Pradesh  during  1964-65,  for  all  Cen-
 trally-aided  Schemes  including  the
 Scheme  for  “Eradication  of  Leprosy”.
 While  information  regarding  the
 exact  amount  of  grant  drawn  by  the
 Government  of  Uttar  Prade-,  during
 (1964-65  for  cradication  of  Leprosy  is
 not  available,  the  State  Government
 had  made  g  provision  of  Rs.  2.94  lakhs
 for  expansion  of  Leprosy  Control
 Programme  in  the  State  for  the  said
 year.  According  to  the  prescribed  pat-
 tern  of  Central  assistance  for  the  Lep-
 rosy  Contro]  Programme,  the  State
 Government  would  be  eligible  to  draw
 75  per  cent  of  the  non-recurring  and
 50  per  cent  of  the  recurring  expendi-
 ture  incurred  by  them  on  the  scheme.

 Apart  from  this,  grants  amounting
 to  Rs.  55,573.00  were  released  dires-
 tly  to  voluntary  leprosy  institutions
 working  In  the  State  during  1964-65.

 बिल्ली  के  नजफरह़  नाले  का  पानी

 1807.  भरी  Ate  ato  तिवारी  :  क्या
 इ्ल्ाहडप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (क)  या  दिल्‍ली  की  प्रावश्यकताग्रों
 को  पूरा  करने  के  लिये  नजफगढ़  नाले  के  पानी
 को  इस्तेमाल  करने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  सहयोग
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 से  कोई  प्रनुसस्थान  कार्य  प्रारम्भ  किया
 गया  है

 (ख)  यदि  हां,  तो  यह  अनुसन्धान  कार्य
 कब  तक  पूरा  हो  जायेगा;  और

 (ग)  इस  पर  कितनी  लागत  पकायेगी  ?
 स्वार्थ  संजी  (tte  स्‌शोौला  नायर)  :

 (क)  दिल्ली  की  जल  पत्ति  व्यवस्था  को  बढ़ाने
 के  लिये  नजफगढ़  झील  के  पानी  के  उपयोग  के
 प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्या  आयोग
 दिल्‍ली  नगर  निगम  से  परामर्श  करके  विचार
 कर  रही  है  ।

 (@)  संभवतया  यह  जाँच  लगभग
 एक  वर्ष  में  पूरी  हो  जायेगी  ।

 (ग)  यदि  प्रस्ताव  व्यावहारिक  पाया
 गया  तो  यह  भो  मालूम  कर  ली  जायेंगी  ।

 ग्रोह  धातुएं  खरीदने  के  लिये  प्रमिला  से
 ऋण

 i808.  क्रि  श्ोंबतर  लाल  बैरवा:
 क्या  विष  मंत्री  यह  वब या ते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  प्रति  धातुएं
 खरीदने  के  लिए  अमरीका  से  ऋण  लेने  के
 लिये  एफ  करार  किया  गया  है;  ौर

 ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  मूल्य  बातें
 क्‍या  हैं?

 वित्त  मंत्री  (श्री  ति०  to  कृष्णमाचारी )  :
 (क)  श्र  ख).  संयुक्त  राज्य  प्रमेरिका  से
 अलौह  धातुओं  का  प्रख्यात  करने  की  व्यवस्था,
 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  झ्र भि करण  से  प्रायोजना  से
 भिन्न  कार्यों  क ेलिए  मिलने  वाले  ऋणों  से  की
 जाती  है।  इन  ऋणों  से  अलौह  घातुप्रों  सहित
 बहुत-सी-यकताओं  के  लिए  धन  को  व्यवस्था
 की  जा  सकती  है  7  प्रायोजता  से  भिन्न  कार्यों
 के  लिए  मिलने  वाले  ऋण  सम्बन्धी  बिलदु/ल
 हास  के  करार  पर,  जो  900  लाख  हालत
 (90.  5  करोड़  रुपये)  के  ऋण  के  लिए  है,
 47  गून,  L965  को  हस्ताक्षर  किये  गये  -
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 इस  ऋण  की  रकम,  संभवत  राज्य  प्रेमिका  से
 प्रयोग  घातुप्रों  सहित  बहुत  सी  वरतुप्रों  को
 प्राप्त  करने  बौर  मंगाने  के  लिए  खर्च  की  जा
 सकेगी  ।  यह  ऋण  चालीस  वर्ष  की  भ्र वधि  में
 बुलाया  जाता  है  शौर  इसके  लिए  रियायती
 प्रविधि  io  ad  ra  इस  पर  पहले  to  ate

 i  प्रतिशत  विधिक  दर  के  द्वि साम  से  शौर
 बाद  में  2)  प्रतिशत  के  दीक्षित  से  ब्याज
 लगेगा  ।

 तापीय  विद्युत  संघर्ष

 i809.  at  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्‍या
 पिटाई  शौर  थरिचुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी
 करेंगे  कि  :

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  का
 विचार  सबसे  बड़ा  तापीय  विद्या  संयंत्र  भारत
 में  लगाने  का  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  यह  कब  तथा  कहा
 खाया  झेलेगा,

 (ग)  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी
 होगी;

 (घ)  इस  परियोजना  पर  कुल  कितना
 ब्वाय  होगा;  जौर

 (डि)  इस  परियोजना  थे  किल-किन
 राज्यों  को  लाभ  होगा  ?

 सिचाई  जौर  विद्युत  जंत्री  163  ge
 we  राव):(क)  तथा  (8).  चतुर्थ  योजना
 प्रविधि  में  दिल्ली  के  निकट  बदरपुर  में  एक
 बिजली  केन्द्र  के  प्रतिष्ठापन  का  प्रश्न  भारत
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  यह  भारत  में
 झपनी  किस्म  पा  सब  से  वहां  बिजली  केन्द्र
 नहीं  होगा  t

 (ग)  बेग  की  उत्पादन  क्षमता  शुरू  में
 लगभग  375  मैगावाट  होगी  कौर  बाद  में
 इस  में  वुद्धि  की  जा  सकती  है।  शुरू  में  इस
 संयंत्र  में.  120/125  मैगावाट  के

 3  यूनिट  होंगे  ।



 Written  Antwers 468i

 (3)  लगभग  40  करोड़  रुपये  ।

 (=)  यह  परियोजना  उत्तरी  क्षेत्र  में
 एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  होगी  और  इससे  पंजाब,
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश,  राजस्थान  शौर  दिल्ली
 को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 Urban  Community  Development
 Programme

 Shri  P.  है,  Chakraverti:
 L820.  Shrimat!  Savitri  Nigam:

 Shri  Heda:
 Shri  bp,  C.  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 setting  up  a  Centra}  Coordinating
 Committee  to  guide  and  implement
 the  Urban  C  ity  Develop  t
 porgramme;

 (b)  whether  State-wise  allotments
 of  the  programme.  its  annual  target
 and  financial  implications  have  been
 worked  out  and  indicated  to  the
 Stote;

 {ey  the  amount  of  financial  assis-
 tance  which  will  be  made  available
 to  the  States;  and

 (d)  wie’  ¢  th  State  Governments
 have  been  requested  to  make  the!r
 selection  of  the  towns  and  the  areas
 where  the  programme  is  proposed  to
 be  implemented?

 ‘The  Minister  of  Hralth  (Dr.  Suxhils
 Nayar):  (a)  Yes,  The  Committee  has
 been  notified.

 (b)  It  has  been  decided  to  take  up
 20  pilot  projects  during  the  current
 financial  year.  State-wise  allotments
 have  so  far  been  worked  out  and  in-
 dicated  to  0  States  and  3  Union  Ter-
 ritories.  No  annual  targets  have  been
 fixed.  The  financial  imolications  have
 been  indicated  to  the  State  Govern-
 ments/Union  Territories.

 (c)  The  pattern  of  finarc'a]  assis-
 tance  under  the  scheme  will  be  os
 tollows:—
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 1  Expenditure  on  staff,  accommoda-
 tion  etc.  of  the  Projects:
 The  Government  of  India  will  mret

 one  half  of  the  expenditure  and  the
 other  half  will  be  met  jointly  by  the
 State  Government  and  the  participa-
 ting  local  body,  subjcct  to  a  ceiling  of
 Rs.  47,800  for  the  first  project  and
 Rs,  40,000  for  subsequent  projects
 which  may  be  undertaken  by  any
 State  Government.

 2.  Expenditure  on  Local  Progrommes:
 50  per  cent  of  the  expenditure  on

 local  programmes  witl  be  shared
 equally  hetween  the  Central  Govern-
 ment  and  the  State  Governments
 Purlicipat  na  Jocal  bodies,  subject  to
 a  matching  contribution  from  the  peo-
 Ple.  The  total  expenditure  on  this
 item  is  estimated  at  Rs.  30,000,  This
 Provision  is  intended  for  such  local
 schemes  as  are  not  covered  by  the
 normal  departmental  budget.

 3.  Expenditure  on  Training  etc.:

 The  expenditure  on  training,  re
 search  and  evaluation  will  he  met  en-
 tirely  by  the  Government  of  India.

 The  trainees  will  be  piven  a  stipend
 of  Rs.  250  per  month  during  the  period
 of  training  to  meet  the  cost  of  board-
 ing  and  lodging  and  incidental  oex-
 penses.  They  will  also  be  given  ap-
 propriate  T.A.  from  the  place  of  resi-
 dence  at  the  place  of  training  an‘
 back.  However,  the  salaries  of  the
 existing  Government  or  local  bodies
 emplovees  who  will  be  slected  for
 the  training  will  be  debited  to  the
 projects  budgets  in  the  respective
 States.

 4.  Projects  in  Union  Territories:

 The  entire  expenditure  on  the  pilot
 Projects  to  be  set  up  in  the  Union
 Territories  will  be  borne  by  the  Gov-
 ernment  of  India,

 (d)  Yes.
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 Industrial  Credit  and  Investment
 Corporation

 yf  Shri  P.  R.  Chakravertl:
 ae  Shri  P.  C,  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 ‘181

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Industrial  Credit  and  Investment
 Corporation  of  India  has  obtained  a
 further  loan  from  West  Germany;

 (b)  the  total  amount  of  credit
 obtained  by  the  Industrial  Credit  and
 Investment  Corpora'ion  of  India
 from  the  World  Bank,  US.  Agency
 for  Internationa)  Development  and
 other  countries  including  West  Ger-
 many,  since  its  inception;  and

 (९)  The  total  amownt  disbursed  as
 joan  to  the  industrial  units  in  the
 country?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  'T.
 _ह्लजाज शाट :.  (8)  Yes,  Sir.  West
 Germany  has  offered  a  loan  of  D.M.
 20  million  to  the  Industrial  Credit  and
 Investment  Corporation  of  India.

 (b)  Inclusive  of  above,  the  TCICT
 has  so  far  obtained  foreign  credits  of
 US.  $145,  milllon  (from  the  World
 Bank  and  U.S.-AID)  and  D.M.  60
 million  from  West  Germany.

 (c}  The  dishursements  upto
 1-7-1965.  hy  the  ICICI  to  industrial
 units  in  India,  against  the  foreign
 credits  mentioned  above  amounted
 to  $61  million  from  World  Bank  &
 U.S.  AID  loans  and  DM.  5.28  mil-
 lion  from  West  German  loans.  Against
 its  rupee-resources,  the  ICICI  had
 disbursed  upto  31-12-1964  an  amourt
 of  Rs.  29.53  crores  to  the  industria!
 units  in  India.

 LU.C.D.
 Shri  P.  R.  Chakraverti: ‘1812,  {  Shrimat!  Savitri  Nb
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 made  to  use  the  intra-uterine  contra-
 ceptive  device  in  at  least  50  per  cent
 of  the  cuses  handled  by  the  maternity
 hospitals,  pOst-natal  clinics  and  other
 institutions  as  part  of  the  crash  pro-
 gramme  of  family  planning;

 (b)  whether  arrangemen‘s  have
 becn  made  to  organise  tours  of  mobile
 teams  of  docto-s  and  nurses  of  the
 State  Health  Services  to  introduce  the
 device  at  Primary  Health  Centres:
 and

 (c)  whether  a  specially  trainea
 officer  has  been  deputed  to  each  State
 to  organise  this  programme?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushjia
 Nayar):  (a)  Yes.

 (b)  Yes.
 (९)  No.  But  arrangements  have

 been  made  for  training  of  Medical
 Officers  of  the  State  Governments  in
 6  Regional  Training  Centres  to  meet
 the  immediate  service  needs  and  to
 train  the  Trainers  for  the  States.  The
 bulk  of  the  training  will  however  be
 undertaken  by  the  State  Governments
 themselves.

 Electronic  Comptters
 ‘1813,  Shri  Indrajit  Gupta;  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  It  has  been  decided  to
 permit  import  of  automatic  computer
 machines  for  use  by  the  Life  Insu-
 rance  Corporation,  State  Bank  of
 India  and  certain  private  sector  con-
 cerns;

 (b)  if  so,  the  amount  of  foreteo
 exchange  sanctioned  for  this  purpos-
 and

 (c)  the  number  ef  machines  for
 which  import  permits  have  beer
 sought?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  State  Governments
 have  been  advised  that  efforts  may  be

 E  ehari):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  No  foreign  exchange  has  been

 sanctioned  for  immediate  remittance,
 and  the  rupees  generated  by  sale  or
 hire  of  these  machines  will  not  be
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 Temitted  for  a  period  of  ten  years,
 excipling  to  the  extent  of  50%  of  the
 additional  foreign  exchange  earned  by
 the  supplying  companies  from  export
 of  the  calculating  machines  manufac-
 tured  by  them  or  their  associates  in
 India.

 (९)  Import  Licences  have  been
 sought  for  2]  machines.

 Funds  granteg  to  Punjab  for
 Medical  Education  and

 Training
 ‘1814.  Shri  Daljit  Singh;  Wil!  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 {a)  the  total  amount  granted  to  the
 Punjab  Government  for  Centrally
 sponsored  schemes  under  the  Head
 “Medical  Education  and  Training”
 during  1964-65  and  1965-66;  and

 (b)  the  schemes  on  which  the
 amount  has  been  utilised  in  the  State?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Rs.  3°08  lakhs  (provi-
 sdonally)  in  L964-65,  and  Rs.  20°46
 lakhs  (allocated)  in  1965-66.

 (b)  (i)  “Post-graduate  Institute  at
 (handigarh";  and  (ii)  “Expansion  of
 Medical  Colleges  in  connection  with
 increase  in  the  number  of  admission-
 due  to  Emergency”.

 Removal  of  Squatters  from
 Government  Colonies  In  Delhi

 1815,  Shri  Surendra  Pal  Singh;  Wil!
 the  Minister  of  Works  and  Housing
 he  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large
 number  of  squatters  stil)  exist  in  some
 Government  Colonies  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  tnke  effective  steps  to  clear
 the  colonies  of  such  squatters?

 The  Minister  of  Works  and  Houging
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  and
 (b),  About  5,350,  families  are  stil!
 squatting  unauthorisedly  in  Govern-
 ment  colonies  A  sectorwise  cleer-
 atice  programme  for  the  removal  of
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 squatters  from  Government  lands  is
 drawn  up  for  cach  month  by  the  Delhi
 Administration  in  consultation  with
 the  land  owing  authorities  concerned.
 Priority  for  the  clearance  of  an  area
 is  determined  according  to  its  land
 use.

 Foreign  Companies
 1816,  Shri  Mohammed  Koya:  Will

 the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ihe
 foreign-owned  corporate  companies
 are  taxed  at  a  higher  rate;  and

 (b)  whether  a  similar  treatment  is
 shown  to  the  Indian  companies  in  the
 U.K.?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T-
 T.  Krishnamachari):  (a)  Foreign
 compaines  which  have  made  the
 prescribed  arrangements  for  declara-
 ration  and  payment  of  dividends
 within  India  are  charged  to  income-
 tax  at  the  same  rates  as  ate  appli-
 cable  to  Indiun  companies.  However,
 foreign  companies  which  have  not
 made  such  arrangement;  ure  charged
 to  tax  at  a  higher  rate,  except  in
 regard  to  certain  categories  of  their
 income.  Thus  dividends  received  by
 such  companies  from  a  private  or
 closely  heid  Indian  company  which  is
 engaged  in  a  priority  or  basic  indus-
 try  is  charged  at  a  lower  rate,  Some
 concession  in  the  rates  of  tax  is  also
 uvailable  to  such  companies  in  res-
 pect  of  their  income  from  royalties
 and  technical  service  fees  received
 under  certain  agreements  approved
 by  the  Central  Government.

 (b)  Corporate  taxation  in  the  U.K
 has  undergone  radical  changes  re-
 cently  and  no  authoritative  informa-
 tion  is  as  yet  available.
 बनी  लोक  निर्माण  विचारा  द्वारा  किया

 गया  प्रतीक  भुगतान
 1837.  जी  gee  अन्य  कहा वाय

 क्या.  fain तथा  ध्ांाख  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  1

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि प्रप्रैल,  i963
 a  मा,  964  तक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
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 fram  ने  4081  लाख  रुपये  का  प्रतीक
 भुगतान  कर  दूसरा  था;  ग्रौर

 (क्र)  पद्िद्धां,ता  इसके क्या  कारण  हैं?

 निर्माण  तथा  आवास  सत्री  (जी  मेहर
 अर  खन्ता)  :  (क)  गोर  (ख).  सूचना
 इक्ट्ठी  क।  ज।  रही  है  ग्राम  पथ  समय  सभा
 पटल  पर  रुख  दं।  जायेगी  1

 Tuticorin  Thermal  PoWer  Station

 (  Shri  Sezhiyan:
 |  Shri  Ram  Harkh  Fadav:

 (8i8.  |  Shri  Narendra  Singh:
 |  Mahida:
 |  Shri  Muthish;

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 received  an  offer  from  a_  private
 industriali-:  for  the  construction  of  8
 thermal  pewer  station  at  Tuticorin;
 and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  capital
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 (@)  यदि  हां,  तो  गाती  के  इस  संकट  को
 दूर  करने  के  लिये  केन्द्रीय  os  र  क्या  कार्य  बाही
 कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (डा०  तुश्नीसा  बाप)  :
 (क)  भार  (ख).  सूचना  राज्य  सरकार  से

 एकत्र  का  जा  रही  है  जोर  प्राप्त  होने  पर:
 मभनपटले  पर  रख  दी  जायेंगी  t

 Price  of  Gold

 f  Shri  Ma-ich  Chandra
 1820.  Mathur:

 Shri  Heda:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  extent  to  which  the  rate  of
 gold  has  gone  up  since  the  Gold
 Control]  Bill  was  discussed  in  the
 House;  and

 (b)  how  the  present  high  prices  fit
 in  with  Government's  conclusions
 regarding  beneficial  effect  of  the  Gold
 Control  Order  on  its  price  level?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T  7.
 outlay,  the  capacity  and  foreign  em-  ftrighnamachari):  (a)  On  the  24th
 change  involved  in  the  proposed  pecember,  I964,  when  the  Gold
 echeme?  (Control)  Bill  was  passed  by  the  Lok

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  हू,  L.  Bao):  (a)  and  (b).
 The  Government  of  Madras  have
 received  a‘)  offer  from  a  private
 industrialist  to  construct  a  250  MW
 thermal  station  at  Tuticorin  at  an
 estimated  cost  of  Rs,  2683.1  lakhs.
 Details  cf  the  foreign  exchange  are
 not.  known.

 बिहार  में  पीने  के  पाती  की  कभी

 ‘1819.  ot  विभूति  मिचल  :  क्या  स्वास्थ
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 (क)  चहु  सच  है  कि  इस  वर्ष  मई
 चोर  जत  में  बिहार  के  प्रायः  सभी  गांवों  में
 कंधों  बौर  -लाना बों  का  जन  सूख  जाने  के
 कारण  लोगों  शौर  पुष्करों  को  पाता  के  भारी
 मंकी  का  मामला  करना  पढ़ा:  ake

 Sabha,  the  quotation  for  10,  prams  of
 gold  of  24  carat  purity  in  the  Bom-
 bay  market  was  around  Rs,  118-00,
 This  level  was  more  or  less  main-
 tained  upto  March,  1965.  Thereafter,
 there  was  un  upward  trend  and  09
 the  25th  June,  it  touched  Ra.  143-00,
 Subsequently,  there  hag  been  a  fall
 and  on  the  3rd  Sept,  965  the  price
 wag  quoted  at  Rs,  125-00.

 (b)  Gold  Control  is  primarily  in-
 tended  to  supplement  the  anti-smug-
 gling  provisions  of  the  Custome  Act
 and  its  result  cannot  be  judged  with
 reference  onty  to  the  prices  of  gold.

 Assenmment  of  Incomes
 ‘TAR,  Shri  Heda:  Will  the  Minister

 of  ॥...  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  persons  whow
 income  ix  les  than  ह  5008  per
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 annum  and  those  who  are  in  the  In
 come-group  of  Ra,  5,000  to  10,000  per
 annuum;  aad

 (b)  whether  any  study  has  been
 made  of  the  expenditure  involved  in
 छः  ing  the  it?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.
 Tr  Krishnaiuachari):  (a)  According  to
 Income-tax  records;  the  pusilign  as
 on  3l-3-65  ‘was  ag  under:—
 Persons  having  incoma
 les;  than  Rs,  5000
 per  annum  9,482,052,
 Persong  having  income
 between  Rs.  5,000
 ang  Rs,  10,000,
 per  annum  813,148

 (b)  No  Separate  study  has  been
 ‘made,  but  the  expenditure  involved
 in  assessments  is  always  kept  in  view.

 Study  in  Birth  Control

 Shri  Heda:
 i8%2,  <  Shri  0.  ९,  Sharma:

 Shri  Yashpal  Singh:
 Will  the  Minister  of  Health  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  any  study  on  fertility

 ang  its  coutrol  has  been  conducted
 by  the  Demography  Unit  of  the
 Indian  Statistica]  Institute,  Calcutta;

 (b)  if  so  the  main  recommenda-
 tions  thereof;  and

 (ce)  the
 thereon?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  (u)  Yes,  Sir.

 (b)  There  ate  no  recommendations,
 as  these  studies  were  of  a  fact-find-
 ing  mature.  The  main  findings  of  the
 studies  are  ag  under:—

 (i)  A  general  pattern  of  fertility
 is  that  it  first  rises  with  the
 level  of  living,  attains  a  maxi-
 mum  at  the  critical  level  and
 falls  thereafter  with  further
 increase  in  the  leve]  of  living.
 Fertility  rate  has  a  detinite
 Tetionship  with  living

 Government's  decision

 Gi
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 standard  and  ultimately  dec-
 lines  with  economic  g.owth.

 (ii)  7  gterilisations  per  thousand
 Population  per  annum  of  eli-
 gible  couples  may  uring
 down  the  birth  rate  by
 about  20  per  cent  in  l2  years,
 bul  with  an  increased  rate  of
 l4  per  thousand,  the  drop  in
 the  birth  rate  would  be  about
 40  per  cent  in  0  years

 te)  Does  not  arisc.

 Foreign  Loans
 1823,  Shri  A.  N,  Vidyalankar:  Will

 the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  his  attention  hag  been
 drawn  to  the  Prime  Minister's  specch
 at  the  Commonwealth  Prime  Minis-
 ters'  Conference  at  London,  in  which
 he  distinguished  foreign  financial  aid
 from  the  investment  loang  or  ordinary
 commercial  credit  and  explained  the
 differences  in  the  two  from  the  point
 of  view  of  the  country  receiving  these
 credits;  and

 (b)  whether  a  list  of  all  the  foreign
 Joans  received  by  India  as  clearly
 divided  separately  into  the  two  cate-
 gorie;  mentioned  by  the  Prime  Minis-
 ter  and  also  the  total  loan  amounts
 received  in  the  two  respective  cate-
 gories  be  laid  on  the  Table?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  Yes.  Sir.  The
 Prime  Minister  pointed  out  that  aid
 in  the  true  sense  of  the  word  ha;  to
 be  on  much  more  liberal  terms  in
 Tegard  to  the  period  of  grace,  the
 length  of  time  over  which  repayment
 hag  to  be  made,  the  rate  of  interest
 charged  and  the  scope  of  its  use,  than
 ordinary  commercial  credits.

 (bd  While  in  the  past  the  propor-
 tion  of  credits  on  what  might  be
 ealled  commercial  terms  was  rather
 high,  loans  currently  brine  made
 available  to  or  accepted  uy  the  Gov-
 ernment  of  India  are,  as  a  rule,  oo
 better  terms.  While  some  loans  are
 on  very  much  more  liberal  terms  than
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 others,  the  difference  between  them
 being  one  of  degree  rather  than  uf
 kind,  it  is  no’  possible  to  categorise
 them  in  the  manner  proposed  by  the
 hon'ble  Member,  Full  details  of  the
 terms  of  all  loans  and  credits  are
 made  available  to  Parliament  each
 year  in  the  publication  entitled
 “External  Assistance",  copies  of
 which  are  available  in  the  Library  of
 the  Houze.

 wt  दिल्‍ली  में  झुग्गीवासी
 is24.  श्री  हुकम  गद  कछापाय 1

 क्या  निर्माण  जौर  प्रायास  मंजा  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  पह  सच  है  कि  सरकार  का
 विचार  मद नत गीर,  नारायणा,  राजौरी  गायन
 तथा  वजीरपुर  में  बसाये  गये  झुग्गी वासियों  को
 वहां  से  हटाने  का  है;

 पुख)  यदि  हाँ,  तो  क्‍या  उन  द्वारा
 बनाये  गये  मकानों  के  लिये  उन्हें  कई  भ्‌  भ्राता
 दिया  जायेगा;  शौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इस  के  क्या  कारण
 हैँ

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  धी  मेहर  चम
 wat):  (क)  से  (a).  भूंगी।  और  सो  डो
 हटाने  को  प्रेमा  के  ग्र्तर्गत  गैर  का  {ir  तोर
 पर  बैठने  बलों  को  सरकारी  तथा  सारी  निक
 भूमि  से  पहले  तो  अन्तरिम  उपाय  के  रू।  में

 25  वर्ग  गज  के  'जाटों  पर  हटाने  तथा  इसके
 बाद  पाव  गो  के  ल्त्यो  अवायी  का  बन्दी बस्त
 करने  के  छा!  80  वर्ग  गई  केवल  हों  झयवां
 हैनपन्डों  के  आवं:न  को  व्यवस्था  है  ।  जिन
 शैर  कानी  तौर  पर  बैठने  वालों  को  80  गर्ग
 गज़  के  'लट  प्रभावित  किये  जा  चुके  हैं  उन्हें
 विश्वाल  नहीं  किया  जावेगा  ।  लेकिन  उस
 लोगों  को  जि:  हें  25  व  गज  केवल  प्रभावित
 किये  गये  हैं,  80  वर्ग  गज  के  प्लाट  प्रथा
 हन पैन्ट  बचा  समय  दिये  जाये  बसत  कि  ने
 उसके  पात्र  दी,  बीर  उन्हें  उनमें  भेजा  दरोगा  a
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 fare  में  स्थानों  का  निर्माण

 1825.  हो  हुकम  बाद  कछवाय :
 |

 क्या  निर्माण  जौर  आवास  मंजी  पह  बढाने
 की  कपा  करेगे  कि  :

 (फ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार
 दिए  दिल्ली  में  तथा  उनके  प्राप्त  पास
 रिंहायगं  मक,  न,  ने  के  प्रस्ताव  पर  बिघार
 कर  रही  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  ये  मकान  किन  लोगों
 के  लि!  बनायें  जावेंगे;  प्रौर

 (7)  कितने  मकान  बनायें  जायेंगे  तथा
 इनके  निर्माण  पर  क्‍या  लागत  करायेगी  ?

 निर्माण  धौर  आवास  मंत्री  (भी  मेहर  ।
 झ्ज्ना)  :  (क),  से  (१).  रामकझृष्णपुरम  की
 बस्ता  के  प्रतिरक्षित  जो  कि  विवगसार्ध,न  हैं,
 दक्षिण  दिल्‍ली  में  कुछ  प्रिय  क्षेत्रों  क ेविकास
 का  प्रस्ताव  है।  उस  भूमि  पर  जिसके  मिलते
 की  संभ<ना  हैं  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों
 के  लि!  लगभग  20,000  रिहायशी  यूनिट
 बस  येजा  सकते  हैं।  इस  स्तर  पर  निर्माण  की
 लागत  बताना  कठिन  है  ।  यह  केवल  तभी
 पता  बल  सकेगा  जब  नीमा  शुद्ध  कर  दिया
 जाये  ऑर  उस  समय  जो  दर  प्रचलित  हो।
 पह  फिर  बता  दियां  जाये  कि  का  क्रम  कई
 वर्षों  में  फैलना  पड़ेगा  ।

 Piasza  between  Vijay  Chowk  and
 India  Gate  (New  Delhi)

 1826,  Shri  Heda:  Will  the  Minister
 of  Healih  be  pleased  to  gtate:

 (a)  whether  any  decision  has  been
 taken  to  preserve  magnificent  piazza
 between  Vijay  Chowk  and  India
 Gate;  and

 (b)  if  so,  the  measures  which  have
 been  taken  therefor?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushlis
 Nayar):  (a)  and  tb)  The  Government
 have  decided  that  there  will  be  no
 further  bullding  coming  on  either
 aide  of  Rajpath  in  the  Central  Viste
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 except  the  National  Theatre,  which  is
 Proposed  to  be  located  on  the  plot  of
 land  contained  by  Rajpath,  Janpath,
 Dr,  Rajendra  Prasad  Road  and  Mar
 Singh  Road.  All  other  open  spaces
 will  be  left  as  green  areas  between
 Vijay  Chowk  and  India  Gate.
 Central  Assistance  for  State  Projects

 (Shri  Vidya  Charan  Shukla:
 Shri  A,  8.  Saigal:
 Shri  J,  P.  Jyotishi:
 Shri  Wadiwa:

 |  Shri  Chandak:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state:

 1827.

 (a)  whether  Govermment  are  con-
 sidering  proposals  for  making  avail-
 able  additional  Central  assistance
 during  the  current  year  for  financing
 Barna  and  Halali  Irrigation  Projects
 over  and  above  the  allocation  in  the
 State  Plan;  and

 (b)  if  so.  the  detuils  of  the  same?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr,  K.  L.  Rao):  (a)  No.
 (b)  Does  not  arise.

 Pre-Olympic  Tour  by  Indian  Hockey
 Team

 ‘1828,  Shri  Basappa:  Will  the  Minis-
 ter  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Indizn  Hockey  Federation  which  had

 vearned  about  £0,000  in  its  pre-
 olympic  tour  of  New  Zealand  and
 some  other  countries  last  year  had  not
 rendered  a  consolidated  account;  and

 (b)  if  so,  the  ‘action  taken  or  pro-
 posed  to  be  taken  in  the  matter?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  7.
 Krishnamacharl):  (a)  No,  Sir.

 (by  The  question  does  not  arise
 Bawana  Escape  (Delhi)

 1820,  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 Plonaed  to  state:

 ja)  whether  it  is  a  fact
 flogg  threat  to  villages  in.  Delhi.  has
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 increised  because  of  the  refusal  by
 the  Punjab  Government  to  deepen and  widen  the  Bawana  Escape;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (९)  the  measures  taken  to  remedy

 the  situation?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr.  K.  L.  Rao}:  (a)  No.
 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Doeg  not  arise,

 Government  Accommodation  for  Em-
 Ployees  of  Revenue  Department

 f  Shri  M.  N.  Swamy:
 3830  ‘(Shri  Laxmi  Dass:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state:
 the  Home  Ministry

 has  guggeited  that  Government
 servants  should  be  provided  with
 accommodation  in  Government  colo-
 nies  in  the  interest  of  integrity,  as  per recommendation  made  by  the  Santha-
 nam  Committee;

 (a)  whether

 (b)  whether  Government  are  awere
 of  the  fact  that  officials  of  the
 Departments  like  Income-tax,  Customs
 and  Excise,  if  forced  to  find  their
 own  accommodation  in  big  cities  like
 Bombay  and  Calcutta  are  liable  to
 come  under  the  influence  of  land-
 lords,  and

 (c)  if  so.  the  uction  taken  by  the
 Government  to  provide  हट्टा शाएऐ8-.
 tion  to  such  employees?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  Yes.

 (9)  Yes,
 (c)  The  Revenue  Department  had

 started  o  phased  construction  prog-
 ramme  since  1952.  A  construction  pro-
 gtamme  costing  about  Rs.  3  Crores
 Wag  approved  in  3959  and  another
 Rs.  8  Crore  programme  was  approved
 in  962  to  enlarge  the  housing  avail-
 able  for  the  Revenue  Department  ond
 its  officin’s.  Tt  has  not  been  possible
 to  complete  this  programme  yet  du
 to  conditions  created  by  the  Emer-
 gency  and  shortage  of  funds,  Thr
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 principle  being  accepted,  Government
 accommodation  to  the  revenue  officers
 will  be  provided  as  and  when  it  can
 be  cot  ready.

 Deaths  duc  to  Heart  Attack
 J  Shri  जा,  N.  Swamy;
 |  Shri  Laxmi  Dass:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 1831.

 (a)  the  total  number  of  deaths  due
 to  heart  attack  upto  the  end  of  July,
 ‘1865:

 (b)  how  it  compares  with  the  cor-
 responding  figure  of  the  previous
 vears;

 {c}  the  steps  taken  to  conduci
 research  to  find  out  9७  drug  for  the
 discase;

 (d)  how  many  scientists  have  been
 employed  on  this  and  the  amount
 spent  on  this  account  per  annum;  and

 (९)  whether  any  drug  is  available
 anywhere  in  the  world?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  and  (b).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha  os  soon  as
 collected.

 (९)  Clinical  appraisal  and  research
 m  various  drugs  and  other  aspects
 of  heart  disease  are  in  progreas.  The
 Indian  Council  of  Medical  Research
 are  studying  the  incidence  of  ischac-
 mic  heart  disease  in  urban  and  rura’
 population.

 The  Council  have  also  made  avail-
 able  funds  for  investigations  on
 rheumatic  heart  di

 (a)  This  mformation  is  not  readily
 available.  Moreover,  the  work  is
 being  done  by  the  normal  staff  attach-
 ed  to  the  medical  cardiology  and
 other  Departments  of  the  various
 ingtitutiens  and  by  the  IL.CMLR.  with
 thelr  assistance  as  well  as  that  of
 vesearch  =  Scholars  The  Indien
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 Council  of  Medical  Research,  during
 the  current  financial  year,  have  sanc-
 tioned  9  schemes  on  different  aspects
 of  coronary  heart  diseases  involving  a
 total  budget  of  Rs.  1,838,780.

 (९)  Several  drugs  on  treatment  and
 prevention  of  this  disease  are  being
 used  in  the  world,  but  no  definite
 cure  is  yet  available.

 Kumbbh  Mela
 1832.  Shri  Raghunath  Singh:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state  the  help  which  the  Central
 Government  propose  to  extend  to  the
 Gove.nment  of  Uttar  Pradesh  for  jhe
 coming  Kumbh  Mela  at  Allahabad  .n
 I966?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  The  information  is  being
 collected  and  will  be  Iaid  on  the
 table  of  the  Sabha  as  soon  as  recelv-
 ed

 Drinking  Water  Supply  in
 Maharashtra

 _  Shri  M.  L.  Jadhav: 1833,
 |  Shri  Jedhe:

 Will  the  Minister  of
 Pleased  to  state:

 Health  be

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  acute  shortage  of  drinking
 water  in  the  rural  areas  of  Mahag-
 tashtra  State;

 (b)  whether  a  number  of  pipe-
 water  supply  schemes  have  been  held
 up  for  want  of  technical  personne!
 and  adequate  funds;  and

 (ce)  the  measures  Government  pro-
 pose  to  take  to  relleve  the  scarcity  of
 drinking  water  in  Maharashtra
 State?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes.  There  is  shortage
 of  drinking  water  in  the  villages
 located  in  the  difficult  and  scarcity
 areas  of  the  State.

 (b)  and  (c).  Information  has  brer
 called  for  from  the  State  Govern
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 ment  and  will  be  Jaid  on  the  Table
 of  the  Sabha  when  received.

 Edncation  Allowance  to  Central
 Government  Employees  in

 West  Bengal
 i834.  Shri  ss.  M.  Bane-jee:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 tate:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  educa-
 tion  allowance  is  not  being  paid  to
 the  Central  Government  Employees
 in  West  Bengal  in  spite  of  the  fact
 that  Primary  Education  in  that  State
 ls  not  free;

 (b)  if  80,  the  reason  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  to  rectify  this

 anomaly?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  'f.

 Krishnamachari):  (a)  and  =  ({b).
 According  to  the  existing  orders,
 reimbursement  is  admissible  of  tui-
 tion  fees  payable  and  actually  paid
 by  Government  employees  drawing
 Pay  not  excceding  Rs.  600)-  p.m.  on
 behalf  of  their  children  for  education
 in  recognised  Middle  and  High
 Schools  or  Higher  Secondary  Schools.
 Primary  education  was  excluded  from
 reimbursement  because  information
 available  was  that  such  education  was
 tree  in  all  the  States.  Enquiries  made
 now  reveal  that  in  West  Bengal,
 while  in  rural  areas  primary  educa-
 tion  is  free,  in  municipal  areas,  the
 aided  and  unaided  primary  schoo's
 and  primary  sections  of  Government
 Secondary  Schools  charge  some
 tultion  fees.

 te)  The  matter  is  being  reviewed.

 Ceastraction  of  Under-Bridge
 Safdarjang  Airport

 f  Shri  Kapor  Singh:
 Shri  Gulshan:
 Shri  Solanki:
 Shri  P.  है,  Deo:
 Shri  Narasimha  Reddy:
 Shri  Raghunath  Singh:

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  deci-
 gion  has  been  taken  to  construct  an

 mear

 1885.
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 under-bridge  to  replace  the  present
 level]  crossing  near  the  Safdarjang  Air-
 Fert,  New  Delhi;

 (bh)  if  80,  the  cost  invelycd;
 (c)  when  the  work  will  start;  and
 (9)  the  target  to  complete  the  work?
 The  Minister  of  Heal™:  (Dr.  Sushils

 Nayar):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  Approximately  Rs.  I.00  lakha
 (९)  The  work  is  expected  to  be  taken

 in  hand  in  October,  1965.
 (d)  The  target  date  for  the  comple-

 tion  of  the  bridge  is  December,  1966.
 Commonwealth  Finance  Ministers’

 Conference
 1836,  Shri  Raghunath  Singh:  Will

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  for  the
 first  time  the  Commonwealth  Finance
 Ministers’  Conference  is  being  held
 outside  U.K.  at  Kingston  on  the  23rd
 September,  1965;  and

 (b)  if  80.  whether  India  will  be  par-
 ticipating  in  the  Conference?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  No,  Sir,  Similar
 Conferences  were  held  in  several
 places  outside  U.K.  The  Conference
 met  at  Accva,  Washington  and  Kuala
 Lumpur  in  September,  ‘1961,  962  and
 064  respectively.

 (b)  Yes,  Sir.

 चाणक्यपुरी  के  निकट  झुग्गी  निवासी
 1837.  श्री वार  डी  :  बप  हास्य  मंत्री

 यह  बताने  की इवा  करेंगी  कि  :

 (=)  कया  यह  सच  है  कि  मई
 दिल्‍लो  में  चाणक्यपुरी  के  निट  छुएगी
 ि  तसी  बड़ी  बरी  और  गन्दी  स्थिति  में
 रह  रहे  हैं  धौर  उन्हें  बुनती  नागरिक

 सुविधाएं,  अप तू  बिजली,  सुनील  सफाई
 तथा  नाली  ग्रादि  की  सुविधाएं  भरी  उ'  अलब्ध
 नहीं  हैं,  जिसके  प्रभाव  में  हैजे  फंसने  की
 आशंका  हो  सकती  है;  कौर
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 (ख)  यदि  हां,  a  gy  are  में  जिशेत्र-
 कर देथा  फलते  के  खतरे  को  कम  करने  के
 लिये  सरकार  ने  क्या  कार्य  जहाँ।  की  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (ate  सुशीला  नायर)  :
 (क)  जीनों

 ख)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 Hindustan  Housing  Factory

 1838,  Maharajkumar  Vijaya  Ananda:
 ‘Will  the  Minister  of  Works  and  Hous-
 चाह  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  market  survey  has
 been  made  to  gauge  the  demands  of
 Private  parties  and  other  Government
 Departments  50  as  to  put  the  Chemical
 Treatment  Plant  of  the  Hindustan
 Housing  Factory  Ltd.  to  full  capscity
 in  the  absence  of  which  there  has  been
 heavy  recurring  financial  loss;  and

 (b)  if  so,  the  result  of  the
 made?

 survey

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  and
 ४)  No  Publicity  has  been  and  is
 being  given  about  the  evistence  of
 the  Chemical  Treatment  Plant  to  at-
 tract  business  from  Government  De-
 partments  as  well  as  private  parties. As  a  result  thereof  the  value  of  orders
 which  was  Rs,  4.000  in  l96l-62  rose  to
 Rs_  8,000  in  1964-65.

 The  Chemical  Treatment  Plant
 forms  a  small  section  of  the  existing
 Woodwork  Department  in  the  Factory
 and  no  staff  has  been  exclusively  em-
 Ploved  for  the  running  of  the  Plant.
 As  and  when  orders  are  rece'ved,  some
 gaff  of  the  Woodwork  Department  is
 put  on  the  job  part-time.  As  such,  the
 Factory  is  not  maintaining  a  separate
 Profit  and  loss  account  in  respect  of
 the  Chemica]  Treatment  Plant.
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 Techno-Economic  Survey  of  UF.
 Shri  5.  C.  Samanta:
 Shri  Suboith  Hansda:
 Shri  M.  L.  Dwivedi:

 Will  the  Minister  of  Planning  be
 Pleased  to  state:

 1839.

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  becn  drawn  to  the  report
 of  the  National  Council  of  Applied
 Econom'c  Research  on  Techno-Econo.
 mic  Survey  of  Uttar  Pradesh  in  wh'ch
 an  investment  of  Rs.  §,2I9  crores  has
 been  suggested  for  the  period  98l—
 8;  and

 (b)  whether  the  Planning  Commis-
 sion  has  examined  the  recommenda=
 tions  made  by  the  Council  in  this  re
 gard?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B
 BE.  Bhagat):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  This  survey  was  organised  by
 the  Council  at  the  request  of  the  Gov-
 ernment  of  Uttar  Pradesh.  The  re-
 commendations  in  the  report  presum-
 ably  will  be  cone‘dered  among  other
 factors,  by  the  State  Government  in
 Presenting  to  the  Planning  Commis-
 sion  the  Draft  Outline  of  the  State's
 Fourth  Plan,

 Willingdon  Hospital,  New  Delhi
 1940  Shri  Surendra  Pal  Singh:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  thot  in  the
 Willingdon  Hospital  there  is  no  stand.
 by  arrangement  for  the  supply  of
 water  and  electric  power  and  the
 operation  theatres  of  that  hospital  are
 also  not  adequately  air-conditioned;
 and

 (b)  If  so,  how  and  when  Govern-
 ment  propose  to  remove  these  short-
 comings?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  fn)  and  (b).  Stand-by-ar-
 rangements  for  supply  of  wa‘er  ave
 available,  Ther  are  6  (Six)  hand
 pump,  and  a  water  storage  tank  of
 about  5.000  Gallons  capacity.  Tube-
 wells  are  also  proposed  to  be  bored.
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 ‘As  for  stand-by  electric  power,  a
 5  K.W.  Diesel  Generator  is  being  in-
 stalled.  The  question  of  providing
 turther  stand-by  arrangements  to  cer-
 tain  essential  Departments  has  been
 taken  up  with  the  C.  P.  W.  D.

 The  Operation  Theatres  on  the
 ground  and  first  floors  are  adequately
 air-conditioned.

 Explosion  in  Asoka  Hotel  Power
 sub-Station

 ‘1R4l,  Shri  Tan  Singh:  Will  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  causes  of  explosion  in  the
 Asoka  Hote)  Power  sub-station  on  the
 Bth  July,  1985;

 (b),  the  extent  of  damage  caused  by
 ‘the  explosion;  and

 (c)  the  steps  taken  to  stop  the  re-
 currence  of  such  incidents?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Investi-
 gation  shows  that  the  oil  circuit

 ‘breaker  was  damaged  on  account  of
 mechanical  failure  of  the  operating
 mechanism  causing  explosion.

 (bd  The  explosion  caused  the  death
 of  one  sub-station  attendant.  Besides
 material  damare  is  esimated  to  be
 of  the  order  of  Rs.  7,000  approximate-
 ly.

 (c)  The  matter  is  being  studied
 further  and  remedial  measures  can
 ‘tbe  taken  after  the  study  is  made.

 Prize  Bonds
 1842,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  against  the  Interest
 Free  Prize  Bonds  that  has  been  dis-
 bursed  so  far  and  how  much  remains
 to  be  claimed;  and

 (b)  the  amount  of  prizes  that  was
 tiven  away  on  these  Bonds  and  how
 nuch  remained  to  be  claimed?

 ‘The  Minister  of  Finance  (Shri  T. T.  Krishnamachari):  (a)  Rs  7405
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 ‘eTores:  (approximately)  have  been  re-
 paid  and  abou!  Rs.  6-24  crores  remain
 to  be  claimed.

 (b)  The  total  amount  of  prizes  paid
 as  on  3lst  July,  965  is  about  Rs.  2-38
 crores  and  prizes  of  the  value  of
 Rs,  79°58  lakhs  remain  to  be  claimed

 Western  Loans
 1843,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Organisation  for
 Economic  Co-operation  and  Develop-
 ment  have  made  a  move  for  general
 easing  of  Western  loan  terms  to  lessen
 the  burden  of  debt  on  developing
 eountries  recently;

 {b)  if  so.  the  nature  of  the  move:
 and

 (९)  Government's  this
 move?

 reaction  to

 The  Minister  of  Finance  (Shi  T.
 T.  Krishnamachari):  (a)  and  (b),  The
 Development  Assistance  Committee  of
 the  OECD  held  its  fourth  annual  high-
 level  mecting  in  Paris  in  July,  1965.
 On  considering  the  Chairman's  report
 on  the  965  Annual  Aid  Review,  the
 Committee  re  ommended  inter-alia
 that  Members  who  do  not  already
 provide  at  least  70  per  cent  of  their
 Official  assistance  in  the  form  of  grants
 should  endeavour  to  provide  80  per eent  or  more  of  their  total  official  as-
 sis:ance  at  favourab'e  terms  i.e.,  either
 as  grants  Or  as  loans  with  long  matu-
 rities  at  low  rates  of  interest  and  with
 average  grace  period  of  seven  years.
 Members  were  also  asked  to  ex'end
 favourable  terms  on  as  wide  a  feo
 frraphic  basis  as  possible,  and  to  re-
 duce  the  scope  of  ald  tying

 (९)  The  above  recommendations  are
 primarily  for  the  consideration  of  the ‘countries  In  Western  Europe.  United
 Kingdom,  U.S.A.  and  Japan  which  are
 members  of  the  Development  Assist-
 ance  Committee  of  the  OECD.



 4703  Written  Answers

 Availability  of  Foreign  Exchango  to
 Public  Sector  Undertakings

 Shri  R.  Barua:
 Shri  Tan  Singh:

 i844,
 Shri  Basumatari;

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (8)  whether  there  will  be  practi-
 eally  no  free  foreign  exchange  avail-
 able  to  public  sector  undertakings  for
 maintenance  of  imports  this  year;

 (b)  if  so,  its  impact  on  production;
 and

 (c)  the  steps  taken  to  tide  over  the
 crisis?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  and  (b).  In
 the  light  of  our  present  foreign  ex-
 chanee  situation  allocations  of  free
 foreign  exchange  to  all  sectors  in-
 cluding  public  sector  undertaking
 have  to  be  on  a  considerably  reduced
 scale.

 Wherever  possible,  suitable  alloca-
 tion  from  ‘Aid’  and  ‘Rupee’  resources
 have  been  given  to  supplement  the
 feduced  free  foreign  exchange  allo-
 cations  and  this  should  to  this  extent
 off-sct  the  adverse  effect  of  the  re-
 duced  availability  of  free  foreign  ex-
 change.  However,  the  reduction  in
 free  foreign  exchange  would  affect
 Production.

 (९)  The  steps  taken  to  tide  over
 the  foreign  exchange  crisis  were  out-
 lined  in  the  Finance  Minis'er’s  broad-
 cast  speech  on  ‘17th  July,  965  and
 also  in  his  speech  in  the  Lok-Sabha
 का  I9th  August,  l965.

 Rajghat  Memorial
 i845.  Dr.  L.  M.  Singhvi:  Will  the

 Minister  of  Works  and  Housing  be
 pleased  to  state:

 {a)  the  amount  spent  so  far  by  Gov-
 ernment  on  the  erection  of  the
 Rajghat  Memorial  and  the  develop-
 ment  of  its  surrounding  areas;  and

 (b)  the  present  estimates  of  total
 expenditure  on  the  project?
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 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Meh:  Chand  Khanna):  (a)
 About  Rs.  4)°30  lakhs  till  the  end  of
 July,  1965.

 (b)  Rs.  91-40  lakhs.

 L.LC,  Mortgage  Scheme
 1846,  Shri  Maniyangadan;  Will  the

 Minister  of  Fimance  be  pleased  te
 g.ate:

 (a)  the  names  of  towns,  State-wise,
 included  in  the  list  of  towns  under
 the  Mortgage  scheme  of  the  L.LC.;

 (by  whether  there  is  any  propoast
 to  bring  more  towns  under  the
 Scheme;  and

 (c)  the  criteria  adopted  in  includ-
 ing  towns  under  the  scheme?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krisbnamachari):  (a)  (i)  Madhyu
 Pradesh:  Bhopal,  Indore  and  Jabal-
 pur;  (ii)  Uttar  Pradesh:  Agra,  Kan-
 pur,  Lucknow,  Meerut,  Varanasi;  ({fl)
 Assam;  Gauhati,  (iv)  Bihar:  Patna;
 (v)  Orissa:  Cuttack;  (vi)  West  Ben-
 gal:  Asansol  and  Calcutta;  (vii)  Delhi:
 Dejhi;  (vii)  Jammu  &  Kashmir:
 Jammu;  (ix)  Punjab:  Amritsar,  Chan-
 digarh,  Jullundur  and  Ludhiana;  (x)
 Rajasthan:  Ajmer  and  Jaipur;  (xi)
 Andhra  Pradesh:  Hyderabad;  (xii)
 Kerala;  Ernakulam  and  Trivandrum;
 (xiii)  Madras:  Coimbatore,  Madras
 and  Madurai;  txiv)  Mysore;  Banga-
 lore;  (xv)  Gujaret,  Ahmedabad,  Ba-
 roda,  Rajkot  and  Surat;  (xvi)  Maha-
 rashtra:  Bombay,  Nagpur.  Nasik  and
 Poona.

 (b)  Not  at  present.
 te)  The  growth  of  towns  as  reflect-

 ed  by  the  increase  in  population  ahd
 industrial  and  commercial  activities

 Tours  of  Planning  Commission's
 Members  Abroad

 i847,  Shri  A.  N.  Vidyalankar:  Wil
 the  Minister  of  Pl:  i  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  the  Planning  Com.
 mission  Members  who  had  gone
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 abroad  between  January  and  July,
 1905,  and  the  duration  of  their  stay
 abroad  in  each  case;

 {b)  the  purpose  of  the  visit  in  each
 case;

 (c)  the  foreign  exchange  involved
 in  each  case;  and

 (d)  the  expenditure  involved  in  the
 Indian  money  for  the  purchase  of
 foreign  exchange  or  olherwis2?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.
 EB.  Bhagat):  (७)  to  (a).  A  statement
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-4803/

 65).
 Committee  on  Power  Project

 Shri  0.  C.  Sharma:
 i848,  _  Shri  Yashpal  Singh:

 Shri  B.S.  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  have  ap-

 pointed  a  Committee  of  officials  to  re-
 view  the  progres;  of  certain  power

 Projects  and  to  explore  measures  for
 the  expeditious  execution  of  work
 on  projects;

 (b)  if  so,  the  terms  of  reference  of
 the  Committee  and  the  names  of  the
 power  projects  falling  under  the  pur-
 view  of  the  Committee;  and

 (ey  whether  the  Committee  has
 since  started  working?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  Yes.

 (by  The  Committee  has  been  set  up
 to  review  the  progress  of  execution  of
 certain  power  projects  and  to  elimi-
 nate  the  difficulties  and  bottlenecks
 being  expsricnced  by  the  concerned
 project  authorities  in  order  that  bene-
 fits  envisaged  from  such  projects  dur-
 ing  the  Third  Plan  are  realised  by  the
 target  dates.  The  projects  propos-
 td  to  be  revieweq  bv  this  Com-
 mittee  ave  Kothacudam  (Andhra  Pra-

 ‘desh),  Pathratu)  (Bihar),  Kalakote
 (Jammu  ond  Kashmir),  Sabariciri
 (Kerala),  त  (Madhva  Pradesh),
 Bharavathy  (Mysore),  Kanpur  (U.P.),
 Durgapur  (West  Bengal),  Neyveli
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 Extensions  (Madras),  Porambikulam
 (Madras)  and  Talcher  (Orissa).

 (९)  Yes.
 Jamuna  Fish

 f  Shri  Ram  Sewak: i9.  ‘Shri  P.  G,  Sen:
 Will  the  Minister  of  Health  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  Jamuna  fish  has  been

 found  unfit  for  consumption  as  harm-
 fu!  chem‘cals  are  found  in  it;

 (b)  if  so,  how  this  contamination
 has  developed;  and

 (ec)  the  steps  taken  for  its  elimina-
 tion?

 The  Ministe-  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  The  Municipal  Corpora-
 tion  of  Delhi  his  stated  that  they  are
 not  aware  of  this.

 (9)  Does  not  arise.
 (९)  Does  not  arise.

 कारख़ानों  के  प्रबन्ध  में  मजदूरों  की  भागिता

 4 भरी  मधु  लिये  :
 |  श्री  रामसेवक  या वब  :

 कपा  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  क्या
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  योजना  प्रयोग  के  उपाध्यक्ष
 ने  कार खतों  के  प्रबन्ध  में  मजदूरों  के  हिस्सा
 देने  के  विषय  में  काई  सुझाव  दिया  है;  आर

 ख)  यदि  होता  SIT  दौरा  क्या  है?
 योजना  मंत्री  (प्री  wo  Te  भगत)  :

 (क)  झोर  व.  ती  रो  योजना  केदो
 संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद  के  काम  से  ज॑।  प्रभुत्व
 प्राप्त  दुए  हैं  बोर  कर्मचारियों  तथा  प्रबन्धकों
 में  निकट  का  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए
 जो  दूसरे  कदम  उठाये  गये  हैं,  यो  से.  आयोग
 उस  की  समझ  करने  के  काम  में  स्व  7  लूप है।
 योग्य,  प्रयोग  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  सलाह
 जेवर  ॥प  बात  पर  भा  विचार  कर  रहा  है  कि
 श्रमिक  तंग  ने  चोथ  बोधन  के  गंदगी
 विकास  कार्य  क्यों  की  तैं  तरी  के  काम  में  किस
 प्रकार  पूरी  तरह  भाग  ले  सकते  हैं।

 1850.
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 सरकारी  क्षत्र  के  उद्योगों  के  लाभ

 श्री  मथ  लिये.
 गो  रामसेवक  यादव  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  क्षेत्र  के  लाभ  में  बृद्धि
 करने  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 कु ष्टि कोण  से  प्रतिस्पर्धी  बनने  योग्य  बनाने
 के  उद्देश्य  में  क्या  सरकार  उद्योग-सम्पन्न
 देशों  में  विभिन्न  वस्तुओं  के  विंमान  भाव
 तथा  उनकी  लागत  सम्बन्धी  आंकड़े  एकल
 करना  तथा  उन्हें  प्रकाशित  करना  वांछनीय
 समझती  है

 (@)  बपा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 में  होने  वाले  घाटे  को  मूल्य  बढ़ा  कर  पूरा
 किया  जायेगा  झयवा  क्या  खर्च  में  कमी  करके
 तथा  उत्पादन  में  बुद्धि  करके  इसे  पूरा  किया
 जायेगा  प्रौढ़

 1851.

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या
 कार्य  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्री  पथ्  लि.  ao  कृष्णमाचारी )  :
 (क)  जी  नहीं  '  कारण  यह  है  कि  विभिन्न

 वस्तुप्नों  की  कीमतों  के  आंकड़े,  प्रौद्योगिकी
 दृष्टि  से  उन्नत  देशों  की  सरकारों  द्वारा  प्रकाशित
 किये  जाते  हैं  मौर  वे  भा सानों  से  उपलब्ध
 हो  जाते  हैं  ।  विभिन्न  वस्तुप्नों  की  लागत
 सम्बन्धी  जानकारी  झाम  तौर  पर  गोपनीय
 समझी  जाती  है,  इसलिए  वह  प्रकाशन  के
 लिए  उपलब्ध  नहीं  होगी  ।

 (ख)  जर  (ग).  सरकारी  क्षेत्र  के
 प्रतिष्ठानों  को  जो  हानि  होती  हैं  उस  के  कारण
 प्रति  अलग  कारखानों  के  सम्बन्ध  में  अलग
 अलग  होते  है  a  इसलिए,  प्रतिकारात्मक
 उपाय  नदीं  परिस्थितियों  पर  निर्भर  होंगे
 पर  उन्हें,  सुधाये  गये  सभी  उपायों  या  उनमें
 से  किसी  एक  को  अपना  कर  प्रबल  में  लाया
 जायेगा  |  इसलिए  उठाये  जाने  वाले  कदमों
 का  निर्धारण  समय  समय  पर,  प्रत्येक  उद्योग
 2]3(Ai)  LSD—4.
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 ah  उत्पादित  वस्तु  के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न
 होते  वालो  स्थिति  की  दुष्टि  से  करना  पड़ेगा  ।

 Family  Planning
 Shri  BE.  Barua:

 =  {  Shri  E.  8.  Pandey:
 Wil  the  Minister  of  Health  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ॥  I5-

 man  team  sponsored  by  the  Govern-
 ment  of  India  in  co-operation  with
 U.S.  ALD.  has  recently  visited  Korea
 and  studied  the  ways  of  family  plan-
 ning  prevalent  there;  and

 (b)  if  so,  whether  the  said  team  has
 submitted  any  report  to  Government
 asa  result  of  their  study  tour?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.
 Hogenkal  Project

 Shri  :
 xeea  {  Shri  Surendra  Pal  Singh:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state  the  steps
 Government  have  taken  or  propose  to
 take  to  resolve  the  conflict  between
 Mysore  and  Madras  on  the  question
 of  Hogenkal  Hydro-electric  scheme?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  EK.  L.  Rao);  A  copy  of
 the  Project  as  drawn  up  by  Madras
 State  Electricity  Board  containing
 details  of  works  proposed  on  the
 Madras  side  has  been  made  available
 to  the  Mysore  Government.  The
 Mysore  Government  have  stated  that
 the  proposals  for  the  Mysore  side
 would  be  sent  by  the  end  of  1985.
 Thereafter,  steps  can  be  taken  to  re-
 solve  the  differences,  if  any,  between
 the  two  States  pertaining  to  the
 Hogenka!  Project.

 परियोजनाओं  पर  कर्ज  को  गई  विदेशी  मुहरा
 i854.  क्रि  Fate  we  ज्योतिषी  :

 क्या  fe  बंती  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना
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 क्र वधि  में  प्रत्येक  परियोजना  पर  वर्षवार
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  ;  मौर

 ख)  उक्त  प्रविधि  में  सरकारी,  तथा
 गैर-सरकारी  रनों  में पूथवा  पृथक  नये  उद्योग
 स्थित  करने  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 दी  गई  कौर  उन  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 विश  मंत्रों  (अली  cs  fo  फ़ष्णमांचारी  )  :
 (क)  कौर  (ख).  सूचना  इंगट ठी  की  जा
 रही  है  कौर  उसे  यथासमय  सभा  की  मेज  पर
 गछ  दिया  जायगा  a

 देहाती  मकान  योजना

 1855.  क्रो  मोहन  स्व कृप  :  क्या  निर्माण
 कौर  हवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने
 देहाती  मकान  योजना  के  अन्तर्गत,  ऋण  को
 सीमा  मकान  की  लागत  के  66-2/3  प्रतिशत
 से  बढ़ा  कर  so  प्रतिशत  करने  का  निर्णय
 किया  है  ;  झीर

 (ख)  यदि  हां,  इस  योजना  के  प्रन्तर्गत
 965—66  में  कुल  कितनी  रकम  दी  जाएगी  ?

 निर्माण  कौर  प्रवास  मंत्री  पी  मेहर
 चंद  खन्ना:.  (फ)जीहां।

 (@)  ग्रामीण  आवास  योजना  के  लिए
 राज्यों  भ्र ौर  संघ  क्षेत्रों  965-66  के  झपने
 अजी-प्रनुमानों  में  लगभग  कुल  5  करोड़
 झप यों  की  व्यवस्था  की  है  1

 Water  Consumption  Charges
 1856.  Shrimati  Maimoona  Sultan:

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Delhi  Water  Sup-
 ply  ond  Sewage  Disposal  Committee
 have  submitted  a  proposal  to  Govern-
 ment  for  increasing  the  filtereq  water
 consumption  charges  by  50  per  cent.;
 and
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 (9)  if  so,  Government's  reaction
 thereto?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 भूमि  तथा  विकास  पदाधिकारी  का  कार्यालय

 ‘1857.  भरी  झ्लोंकार  लाख  बैरवा:
 क्या  निर्माण  बौर  आवास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भूमि  तथा
 विकास  पदाधिकारियों  के  कार्यालय  में  मामलों
 को  निपटाने  में  प्रनावश्यक  रूप  से  विलम्ब
 होता  &  जिससे  न  केवल  जनता  को  परेशानी
 होती  है  बल्कि  धप्रष्टाचार  को  भी  प्रोत्साहन
 मिलता  हैं  ;  पौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  लिये  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  हैं
 ताकि  इस  प्रकार  देरी  न  हो  ?

 निर्माण  झोर  झा यास  मंत्री  (श्री  मेहर
 चाव खन्ना):  (क)  शौर  (ख).  भूमि  तथा
 विकास  पदाधिकारी  के  कार्यालय  में  कुछ
 देर  होती  ही  है  लेकिन  यह  इसलिए  होती  है
 कि  बहुत  हे  मामलों  में  पट्टें  की  शर्तों  की  कानूनी
 व्याख्या  सन्निहित  रहती  है  जिसमें  समय
 लगना  आवश्यक  है  ।  कभी  कभी  देर  इसलिए
 भी  लगती  है  कि  पट्टेदार  पूरी  सूचना  नहीं  देते  ny
 किसी  भी  प्रावस्था  में  भूमि  तथा  विकास
 पदाधिकारी  के  कार्यालय  की  कार्य  पद्धति  के
 पुनर्गठन  का  प्रश्न  परीक्षा घिन  है  तथा  सभी
 परिहास  देरी  को  कम  करने  का  प्रयत्न  किया
 जायेगा  |

 नई  बिलों  में  झुग्गियों  में  रहने  बाले

 868  क्रि  हकम  लग्  कल छु वाय  :
 क्या  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैं  कि  भैरों-मन्दिर,
 शोर  चाणक्यपुरी  की  झुग्गियों  में  रहने  वाले
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 लोगों  को  मदन गिर,  बजीरपुर,  नेता  शौर
 राजौरी  गार्डन,  दिल्‍ली  में  बसाया  गया  है  ;

 (ख)  बया  यह  सच  है  कि  झगिगियां
 गिराते  समय  लोगों  को  बिना  जन  गणना
 खिट  &  प्लेसमेंट  फार्म  दिये  गये  थे  ;

 (ग)  क्‍या  सह  भी  सत्त  है  कि  इन  लोगों
 को  उक्त  अलाटमैंट  फार्मों  के  आधार  पर
 दुकानों  के  लिये  भूमि  दी  गई  औैर  वे  उन्हें
 बना  चुके  हैं  ;  शौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा
 उन्हें रह  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  शो  मेहर
 चन्द कन्ना)  :  (क)  जी  हां  ।

 (ख)  जी  हां  1

 (ग)  कौर  (घ).  जूल-जलाई  960
 में  हु  विशेष  जन  गणना  के  दीवान  सरकारी

 तथा  सार्वजनिक  भूमि  के  प्राधिकृत  झुग्गी
 वासियों  को  जन  गणना  की  पत्नियां  (सेन्सस
 इलिप्स)  दी  गयी  थी  ।  उन  मामलों  में  जिनमें
 कि  झुग्गी  वासियों  के  पास  दो  झुग्गी  थी,  एक
 उनके  रहने  के  लिए  और  दूसरी  दुकान  के  लिए-
 उन्हें  दं।  जन  गणना-पत्रियों  दी  गयी  थीं  a
 जब  कोई  क्षेत्र  खाली  होता  है  तब  ढिल्लों
 नगर  निगम,  उन  झूमें-वासियों  को  जिनके
 पास  दो  जन  गणना-पत्तियां  होती  हैं,  दो  एलाट-
 मेंट  पर्चियां  देता  है--एक  रिहायश  के  प्लाट  की
 कौर  दूसरी  दूकान  के  प्लाट  की  ।  शोर  अन्य
 सभी  झुग्गी-वासियो  को  जिन्हें  एक  एक  जन-
 गणना  पर्ची  दी  गयी  है,  उन्हें  प्रत्येक  का  या  तो
 द्रैकान  के  लिये  या  रिहायश  के  लिए  एक  प्लाट
 प्लाट  किया  जाता  है  |  कुछ  लोगो  को  दो
 अलाटमेंट  पत्ती  गये  जबकि  वे  केवल  एक  के
 अधिकारी  थे  1  इन  मामलों  में  दूसरे  प्लाट
 के  प्रलाटमेंट  को  cal  तो  रह  कर  दिया  गया
 हैं  या  उनकी  छानबीन  हू  रही  है  ।
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 झुग्गियों  में  रहने  बाले

 l8959.  भरी  हुकम  श्वास  कछवाय  :
 क्या  निर्माण  शौर  ध्रावास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  राजौरी
 गार्डन  में  बसाये  गये  झुग्गियों  में  रहने  वाले
 लोगों  के  पास  झलारमेंट  चिट  होने  के  बावजूद
 भी  उन्हें  कब  तक  दुकानें  प्रसाद  नहीं  की  गई
 हैं  जबकि  नरैनी,  मदनगीर  ौर  बजीरपुर
 में  असाये  गये  झुग्गियों  में  रहने  वाले  लोगों
 को  प्रलाटमेंट  चिटों  के  प्राधिकार  पर  दुकानें
 श्लोक  मकान  प्लाट  किये  गये  हैं  ;  ौर

 ख)  यदि  हां,  तो  राजौरी  गायन  में
 बसाये  गये  झुग्गियों  में  रहने  वाले  लोगों  के
 साथ  भेदभाव  पूर्ण  बर्ताव  करने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 निर्माण  तथा  श्रीवास  मंत्री  (भो  मेहर
 बाद  खात्मा)  :  (क)  शौर  (छल).  जुन-
 जुलाई  i960  में  हुई  विशेष  जन  माना  के
 दौरान  सरकारी  तथा  सार्वजनिक  भूमि  के
 अनधिकृत  झुग्गी-वासियों  को  जन  गणना  की
 पत्तियां  (सेन्सस  इलिप्स)  दी  गयी.  थीं ।
 उन  मामलों  में  जिनमें  कि  शुभागी-वासियों
 के  पास  दो  प्रति  लग  झुग्गियां  थी--एक
 उनके  रहने  के  लिए  बौर  दूसरी  दुकान  के  लिए-
 उन्हें  दो जन  माना-पत्रियों  दी  गयी  थीं  |  जब
 कोई  क्षेत्र  खाली  होता  है  तब  दिल्‍ली  नगर
 निगम,  उन  पुंगी-वासियों  को  जिनके  पास  दो
 जन  गणना-पत्रियों  होतो  हैं,  दो  एजाटर्मेट
 स्त्रियां  देता  है--एक  रिहाइश  के  प्लाट  की
 और  दूसरी  दुकात  के  प्लाट  की  ।  जिन  के  पास
 केवल  एक  जन  गीता  फर्जी  है  उन्हें  एक  प्लाट,
 या  तो  दुकान  का  या  रिहायश  का  दिया  जाता
 है  I

 राजौरी  गाई नत  फो  प्रेजे  गये  झुग्गी
 बासियों  के  मामले  में  भी  यही  नीति  प्रश्नों
 गयी  है  |  फिर  भी  उस  बस्ती  को  भेजे  गये
 कुछ  झुग्गी  वासियों  को  दो  एलाटमेंट  मिल  गये
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 जबकि  वे  केवल  एक  के  प्राधिकारी  थे  -  इसलिए
 उनका  दूसरा  एलाटमेंट  रह  कर  दिया  गया
 था  ।  दूसरी  बस्तियों  के  लोगों  के  मामले  में
 जिनको  दो  एलाटमेंट  मिल  गये  हैं  लेकिन  वे
 केवल  एक  के  अ्रधिकारी  हैं  उनकी  भी  छानबीन
 की  जा  रही  है  1  इसलिए  विभिन्न  बस्तियों
 के  झुग्गी  वासियों  को  प्लाटों  के  अलाटमेंट  में
 कोई  पक्षपात  नहीं  है  t

 गर्भ  निरोध
 1860.  झा  Yo  Alo  बारुपाल  :  कया

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  इस  वात  पर  विचार
 किया  है  कि  गर्भ  निरोध  के  ऐसे  उपायों  का
 जो  पूर्णतः  विश्वसनीय  नहीं  हैं,  राष्ट्र  के
 स्वास्थ्य  पर  कुप्रभाव  पत्र  रहा  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  जनता  की
 जानकारी  तथा  उसके  द्वारा  प्रपनाये  जाने
 के  लिए  कोई  प्रत्य  स्वास्थ्यप्रद  युक्ति  निकाली
 गई  है  ;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  गैर-सरकारी
 स्वयंसेवी  संस्थापकों  से,  जिन्होंने  अपने  प्रभु-
 संतान  तथा  प्रभुत्व  के  भ्राता  पर  गर्भ निरोध
 के  नये  उपाय  निकाले  हैं,  कोई  जानकारी
 मिली  है  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  सूत्रों  (डा०  सुशीला  नायर)  :
 (क)  भारत  सरकार  द्वारा  प्रचारित  गर्भ
 निरोध  उपायों  का  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  पर  कोई
 हानिप्रद  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 (ख)  से  (घ).  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  t

 Pakistan's  claim  on  Ganga
 286i,  Shri  D.  com  Sharma:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  q  fact  that  Pakis-
 fan's  Miniter  for  Industries  and
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 Natural  Resources  has  stated  while
 commenting  on  Farraka  barrage  that
 Ganga  is  an  international  river  and
 it  was  not  within  the  power  of  one
 country  to  alter  the  natural  conditions
 of  its  own  territory  to  the  disadvan-
 tage  of  a  neighbouring  State  under

 the  International  Law;  and

 (b)  if  60,
 thereto?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  हैं,  L.  Rao):  (a)  Accord-
 ing  to  Press  reports,  a  statement  to
 this  effect  is  said  to  have  been  made
 by  Pakistan's  Centra)  Minister  for
 Industries  and  Natural  Resources,  but
 there  is  no  Official  information.

 Government's  reaction

 (b)  The  Government  of  India  do
 not  agree  with  the  views  attributed  to
 the  Pakistan  Minister.

 State  Electricity  Boards
 1862.  Shri  Mohammad  Elias:  Will

 the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  steps  taken  by  the  State
 Electricity  Boards  and  other  public
 sector  organizations  engaged  in  power
 aupply  to  effect  economy  in  capital
 and  operational  and  maintenance  ex-
 penditure  to  achieve  the  desired  level
 of  earnings  by  increasing  the  tariff,  as
 per  recommendations  of  the  Venkata-
 raman  Committee;  and

 (७)  the  steps  taken  by  the  Boards
 and  other  organisations  to  reduce  ex-
 penditure  in  top-heavy  overheads/
 administrative  charges  and  capital
 cost  of  the  schemes?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K,  L.  Eao):  (a)  and  (8).
 The  State  Electricity  Boards  are
 autonomous  bodies  set  up  by  the  State
 Governments  under  the  provisions  of
 the  Electricity  (Supply)  Act,  1648.
 The  Boards  are  required  to  adjust
 their  charges  from  time  to  time  40  as
 not  to  run  at  a  loss.  The  financial
 working  of  most  of  the  Boards  has,
 however,  not  been  satisfactory  all
 these  years.  A  Committee  with  Shri
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 R.  Venkataraman,  Minister  for  Indus-
 tries,  Madras  was  set  up  in  April,
 964  with  the  following  terms  of
 reference:—

 (a)  To  suggest  ways  and  means
 of  improving  the  revenues  of
 various  State  Electricity
 Boards  and  also  the  income
 from  electricity  duty;  and

 (9)  To  suggest  the  pattern  of
 relationship  between  tariff
 and  electricity  duty.

 The  Committee  has  since  submitted  its
 |  Teport  and  in  para  24  thereof  inter-

 alia  observed  as  foilows:—

 It  is  imperative  that  every  Elec-
 tricity  Board  should  strive  to
 operate  at  the  maximum  effi-
 ciency  and  economy.  The
 State  Governments  have  ade-
 quate  powers  under  the  Elec-
 tricity  (Supply)  Act,  1948,  to
 watch  the  efficiency  and  per-
 formance  of  State  Electricity
 Boards  and  take  necessary
 corrective  action.  The  Com-
 mittee  would  like  to  empha-
 sise  that  without  recourse  to
 such  action  by  the  State  Gov-
 ernments,  the  Boards  them-
 selves  would  be  well  advised
 to  always  keep  the  costs  of
 generating,  transmitting  and
 distributing  electrical  energy
 including  overheads  a3  low
 as  possible  and  to  take  neces-
 sary  and  suitable  steps  to  this
 end  by  periodical  reviews.

 The  recommendati  of  the  Commit.
 tee  have  been  brought  to  the  notice

 of  the  State  Governments/State  Elec-
 tricity  Boards  for  their  guidance.

 The  details  regarding  the  economy
 effected  or  to  be  effected  by  the  vari-
 ous  State  Electricity  Board  in  capital
 and  operation  and  maintenance  ex-
 penditure  and  steps  taken  to  reduce
 administrative  expenditure  etc.  are
 not  available.  The  State  Electricity
 Boards  are  required  to  observe  eco
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 nomy  res  in  pursu  of  the
 above  observations  of  the  Committee,

 नई  विल्सन  में  सरकारी  कपार्ट हों  में  पानी  के
 मोटर

 [जी  बुरा  सिंह  :

 न]  4
 हग

 हम  अन्य  क्वाथ :

 भी  विधान  प्रस्ताव  :
 क्या  निर्माण  शौर  झाधास  मंत्री  यह  बताने  ,

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  माता  खुरदरी  रोड  ौर  ,
 मीर दर्द  रोड  के  'जी'  टाइप  क्वार्टरों  में  प्रति
 अलग  पानी  के  मोटर  लगाये  गये  हैं  शौर

 ख)  यदि  नहीं,  तो  वे  कब  तक  लगाये
 जायेंगे  ?

 निर्माण  प्लोर  arava  walt  (श्री  मेहर
 गद खपा)  :  (क)  कौर  (ज).  क्वार्टरों  के
 बाहर  वर्तमान  मोटर  मेम्बरों  को  भीतर  की
 झोर  किया  जा  रहा  है  1  यह  कर  चुकने  के  वाद
 मीटर  लगाये  जायेंगे  t

 Outstanding  Municipal  ducg
 1864.  Shri  Jedhe:  Will  the  Minister

 of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  380  on  the  llth  March,
 965  and  state:

 (a)  the  number  of  Gazetted  Offi-
 cers,  Ministry/Department-wise  who
 have  left  the  Government  accommo
 dation  without  clearing  the  electri-:!
 bills  to  New  Delhi  Municipal  Ctin-
 mittee/Delhi  Municipal  Corporation
 during  the  last  l0  years;

 (b)  the  total  amount  of  outstanding
 bills  as  on  the  3ist  July,  ‘1965;

 (९)  the  action  taken  or  proposed  to
 be  taken  to  recover  the  amount  from
 the  respective  officers;  and

 (d)  the  reasons  for  not  recovering
 the  amount  upto  this  time?
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 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  हू.  L.  Rao):  (a)  to  (a).
 Two  statements  giving  the  requisite
 information  for  the  New  Delhi  Muni-
 cipal  Committee  and  Delhi  Munici-
 Pal  Corporation  separately  are  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-4804/65].
 Pay  Scales  of  Gestetn  Operators

 and  Staff  Car  Drivers  in  Ministries
 1866.  Dr.  L.  M.  Singhvi:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 atate:

 (a)  the  pay  scales  of  Gestetner
 Operators  and  staff  car  drivers  inthe
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 Ministries  and  other  offices  of  the
 Government  of  India;

 (b)  whether  there  is  any  difference
 in  the  scales  of  pay  of  the  above  cate-
 gory  of  staff;

 (९)  if  so,  the  reasons  for  this  dis-
 Parity;  and

 (a)  whether  Government  propose
 to  take  necessary  steps  to  remove
 this  disparity?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  ¥.
 Krishnamachari)  (a)  The  standard
 scales  in  respect  of  these  posts  are  as
 follows:

 @  (i)  Senior  Geatetner  Opcratore
 Gi)  Junior  Gestetner  Operators

 (2)  S.aff  Car  Drivers

 Q  Ra.  r90-3-73T.
 (ii)  Re.  80--85-2-95-EB-3TT0.
 (i)  Ra,  €20-3-732-4-74  -EB-)-T7§~

 s-t89  (fr  5  aff  Car  Drivers
 workng  n  th:  5  cretar  at

 Offic  ‘sof  the  Mins-ries  of
 the  Government:  cf  Ind  a

 (i)  Rs.  r90-3-732-4-939  (for  others),

 (b)  Yes,
 (c)  and  (a),  The  Staff  Car  Dri-

 wers  working  in  Secretariat  Offices
 of  the  Ministries  have  been  allowed
 a  higher  scale  in  view  of  the  excep-
 tlonally  arduous  nature  of  their  duties
 involving  long  hours.  Pay  scales
 have  necessarily  to  vary  with  the
 nature  and  complexity  of  the  work
 assigned  to  each  post.  It  is  not
 always  possible  to  have  uniformity  in
 this  matter.

 फकर्षजाबाद  जिले  से  वसूल  फिया  गया  उत्पादन
 शुल्क

 i867.  1सरजू  पाण्डेय  :  क्या  बिल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फर्रूखाबाद
 जिले  (उत्तर  प्रदेश)  से  i947  से  963
 सक  प्रति  वर्ष  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  रूप
 में  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 बित  मंत्री  (भी ति० ति०  ao  कृष्णमाचारी )  :
 1947=48°  से  ले  कर  ‘1950-51  तक  के

 वर्षों  में  उस  जिले  से  वसूल  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क  के  प्रां कड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 लेकिन  i95I-52  से  1963-64  तक  की
 प्रविधि  के  प्रत्येक  वितोय  वर्ष  की  प्रेरित

 सूचना  नीचे  दी  गे  है  :--

 वर्ष  राजस्व  (केन्द्रीय
 उत्पादन  गल्फ़  )

 (रुपये  हजारों  में)
 I95I-52  7  4383
 1952-53  4369
 1953-54  3837
 ‘1954-55  2935
 ‘1955-56  247I
 I956-57  2334
 I957-58  4836
 1958-59  नि  5094
 1959-60  5606
 960-6l  .  6l:8
 I96I-62  नि  7099
 l962-63  है  7530
 1963-64  9088
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 फर्क  लिबास  जिने  में  तम्बाकू  का  उत्पादन

 i868.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उत्तर  प्रदेश  के  फर्सखाबाद  जिले
 में  947  से  .963  की  भगवती  में  प्रतिवर्ष
 बटा  हुर  तलवार  कितनी  मात्रा  में  पैदा
 किया  गया;

 ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  हन  वर्षों  में
 ज़बत  तम्बाकू  का  कम  उत्पादन  हुजरा  है  ;  कौर

 (ग)  युवी  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  श्री  लि.  ao  कृष्णमाचारी )  :
 (क)  1951-52  से  196%64  तक  के

 बचों  में  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  में
 रस्सा"  तम्बाकू  की  पैदावार  के  प्रां कड़े

 मीचे  दिये  गये  विवरण-पत्र  में  हैं  ।  प्रां कड़े
 कलेक्टर  वर्ष  के  निसार  नहीं  रखे  जाते  हैं,
 इसलिये  सूचना  वित्तीय  वर्षों  के  प्रसार  दी
 ई  है  ।  947-48  से  i955]  तक
 के  वर्षों  की  सूना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 यप  उत्पादन

 (०००)  किलोग्राम:
 i9$I-52  4955
 ‘1952-53,  7855
 ‘1953-54  L0654
 1954-55  9362
 ‘1955-56  L2508
 (1956-57  7262
 1957-58  2862
 1958-59  9227
 3959-6u  7508
 I960-6i  635
 96I-62  6340
 1962-63  4539
 1963-64  6684

 (a)  जो,  हां  1

 BHADRA  18,  l867  (SAKA)  Written  Answers  4720

 (7)  उत्पादन  में  गिरावट  के  कारण
 निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  उपभोक्ताओं  का  “झोपड़िया'
 तम्बाकू  को  पसन्द  करता  जो
 भ्र धिक  प्रगति  किस्म  का  तम्बाकू
 है  प्रौढ़  धीरे  धीरे  'रस्सा'  तम्बाकू
 के  स्थान  पर  उसका  प्रयोग  बढ़
 रहा  है  a

 (2)  उपभोक्ता ग्र ों  की  प्रांतों  ('रस्सा'
 तबाह  के  प्रयोग  के  मुख्य  साधन  )
 हुक्के  के  बदले  बीड़ी  शौर  सिगरेटों
 के  प्रयोग  में  बदल  रही  हैं  a

 (3)  “रस्सा'  तम्बाकू  घटिया  किस्म  कौ
 होने  से  उत्पादक  को  कम  फायदा;
 पौर

 (4)  दूसरी  उन  वस्तुओं  की  खेतों
 जिनकी  प्रो  कीमत  मिनटों  है
 शौर  जिसको  बेचने  में  आ्रासानों
 रहती  है  a

 Security  Paper  Mill  at  Hoshangabad
 1869,  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas
 ed  to  state:

 (a)  the  reasons  for  the  abnormal
 delay  in  the  going  into  production  of
 the  Security  Paper  Mill  at  Hoshanga-
 bad;  and

 (9)  the  stepa  that  are  being  takes
 to  expedite  the  production’

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  The  delay  is
 due  mainly  to  the  difficulty,  in  the
 initial  stages,  in  finding  a  suitable
 cortrac'or  to  undertake  the  work  on
 the  main  mill  building,  the  persistent
 shortage  of  essential  building  mate-
 rials  like  cement  and  steel  and  some
 delay  in  the  finalisation  of  orders  for
 certain  important  items  of  equipment
 having  long  delivery  periods.

 (b)  These  difficul'ies  have  now
 been  largely  overcome.  The  main
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 mill  building  is  almost  ready  and  a
 major  part  of  the  machinery  and
 equipment  has  arrived  at  the  site.
 Arrangements  are  being  made  to  start
 the  erection  of  these  machinery.  It  is
 expected  that  the  mill  can  be  com-
 missioned  sometime  in  the  latter  half
 of  1966.

 Demands  of  Docters  in  Bihar
 1870,  Shri  Bibhut!  Mishra;  Will  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have
 received  any  representation  from  the
 Government  of  Bihar  asking  for  the
 grant  of  financial  assistance  to  meet
 the  demands  for  higher  pay  scales
 put  forth  by  the  Doctors  in  the
 service  of  the  State  Government;  and

 (9)  if  so,  Government's  reaction
 thereto?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Medical  Officers  in  Tripura
 ‘1871.  Shri  Biren  Dutta:  Will  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Medical  Officers  of  the  Union  Terri-
 tory  of  Tripura  have  given  notice  of
 resignation  on  some  demands;

 (b)  if  so,  what  are  their  demands;
 and

 (९)  the
 thereon?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Gushila
 Nayar):  (a)  No.

 (b)  and  (ey.

 decision  of  Government

 Do  not  arise.

 il  bra
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 AsouaL  Report  on  WorkInc  anp  Ap-
 Act MINISTRA"  or  Co!

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.T.
 (Erishaamackarl):  I  beg  to  lay  on  the
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 Table  a  copy  of  Annual  Report  on
 the  working  and  administration  of
 the  Companies  Act,  1956,  for  the  year
 ended  the  3lst  March,  1965,  under
 section  638  of  the  said  Act.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-4787/65.]
 NOTIFICATIONS  IN  RELATION  TO  STATE

 or  KERALA
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila

 Nayar):  I  beg  to  lay  on  the  Table  a
 copy  each  of  the  following  papers:

 (i)  Notification  No.  SRO  280/65
 published  in  Kerala  Gazette
 dated  the  3th  July,  1965,
 making  certain  amendment
 to  the  Trivandrum  City  Im-
 provement  Trust  Accounts
 and  Finance  Rules,  96I,
 under  sub-section  (2)  of  sec-
 tion  37  of  the  Trivandcum
 City  Improvement  Trust
 Act,  1960,  read  with  clause
 (९)  (iv)  of  the  Proclamation
 dated  the  24th  March,  1965,
 issued  by  the  Vice-Presi-
 dent  discharging  the  func-
 tions  of  the  President,  in  re-
 lation  to  the  State  of  Kerala.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-4788/65].

 (ii)  Notification  No.  SRO  288/65
 published  in  Kerala  Gazette
 dated  the  20th  July,  1065,
 containing  the  Kerala  Local
 Authorities  Loans  ules,
 1965,  under  sub-section  a
 of  section  8  of  the  Kerala
 Local  Authorities  Loans  Act,
 1963,  read  with  clause  te
 (iv)  of  the  Proclamation
 dated  the  24th  March,  1965,
 jssued  by  the  Vice-President
 discharging  the  functions  of
 the  President,  in  relation  to
 the  State  of  Kerala.  [Placed
 in  Library.  Sec  No.  LT-
 4789/65.)

 (iii)  Notification  No.  SRO  20/
 65  published  in  Kerala
 Gazette  dated  the  27th  July,
 1965,  making  certain  amend-
 ment  to  the  Rules  relating
 to  the  preparation  of
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 Financial  Statement  and  the
 Accounts  to  be  kept  by  the
 Municipal  Coumcils,  under
 sub-section  (2)  of  section
 345  of  the  Kerala  Municipa- lities  Act,  1960,  read  with
 clause  (c)  (iv)  of  the  Pro-
 clamation  dated  the  24th
 March,  ‘1965,  issued  by  the ;

 Vice-President  discharging the  functions  of  the  Presi-
 dent  in  relation  to  the  State
 of  Kerala,  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-4790/65.]

 (iv:  Notification  No,  SRO  292/65 published  in  Kerala  Gazette
 dated  the  20th  July,  1965,
 containing  the  Kerala  Places
 of  Public  Resort  Rules,  ‘1865,
 under  sub-section  (2)  of
 section  I9  of  the  Kerala
 Places  of  Public  Resort  Act,
 1963,  read  with  clause  (९)
 (iv)  of  the  Proclamation
 dated  the  24th  March,  1965,
 issued  by  the  Vice-President
 discharging  the  functions  of
 the  President  in  relation  to
 the  State  of  Kerala.  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-479l/
 65).

 Daprea  anp  Nacar  Havett  VaARISHTA
 PancHayaT  (AMENDMENT)  RULES
 Dr.  Sushila  Nayar:  On  behalf  of

 Shri  Hathi,  I  beg  to  ley  on  the  Table
 a  copy  of  the  Dadra  and  Nagar
 Haveli  Varishta  Panchayat  (Amend-
 ment)  Rules,  1965,  published  in  Noti-
 fication  No.  GSR  1101  dated  the  7th
 August,  1865,  as  corrected  by  G.S.R.
 238  dated  the  28th  August,  1965,
 under  sub-section  (3)  of  section  4
 of  the  Dadra  and  Nagar  Haveli  Act,
 96l.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 €702/65].
 Coerrcenpum  70  Lire  Imsunance  Cos-

 PORATION  (AMENDMENT)  पता,
 The  Minister  of  Plasning  (Shri

 8.  EB.  Bhagat):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  Notification  No.  GSR
 2223  dated  the  28th  August,  1965,
 containing  Corrigendum  to  the  Life

 BHADRA  18,  887  (SAKA)  Papers  Laid  4724
 Insurance  Corporation  (Amendment)
 Rules,  1965,  published  in  SGR  1004 dated  the  3lst  July,  i965,  under  sub-
 section  (3)  of  section  48  of  the  Life
 Insurance  Corporation  Act,  1956.
 [Placed  in  Library.  See  No.  L‘T-4793/
 65).
 Notirications  unorr  CuaToma  Act,

 Estate  Duty  Act,  Income-tTax  Act, AND  CENTRAL  Excises  AND  SaLt  Act
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Fin  (Shri  Ramesh
 Sahu):  I  beg  to  lay  on  the  Tabla—

 ay  a  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  section
 I59  of  the  Customs  Act,  ‘1962:

 (i)  GSR  ‘1196  dated  the
 August,  965

 di)  GSR  I97  dated  the
 August,  965

 (ili)  GSR  98  dated  the
 August,  965

 (iv)  GSR  99  dated
 August,  965

 (४)  GSR  200  dated  the
 August,  965

 (vi)  GSR  20]  dated  the
 August,  l065

 (vii)  GSR  202  dated  the
 August,  985

 (viii)  GSR  203  dated
 August,  965

 (ix)  GSR  204  dated
 August,  1965.

 (x)  GSR  205  dated  the
 August,  985

 (xi)  GSR  206  dated
 August,  965

 (xil)  GSR  207  dated
 August,  965

 (xill)  GSR  208  dated  the
 August,  065

 (xiv)  GSR  200  dated  the
 August,  065

 the

 the
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 [Shri  Rameshwar  Sahu]
 (xv)  GSR  2]9  dated  the  20th

 (xvi)

 (xvii)

 (xviii)

 (xix)

 (xx)

 (xxi)

 August,  965
 GSR  2l]  dated  the  20th
 August,  965
 GSR  22  dated  the  20th
 Aujust,  965
 GSR  1213,  dated  the  20th
 August,  965
 GSR  2I4  dated  the  20th
 August,  985
 GSR  25  dated  the  20th
 August,  965
 GSR  2i6  dated  the  20th
 August,  965

 [Placeq  in  Library.  See  No.  LT-
 4794/65).

 (2)  a  copy  each  of  the  follow-
 ing  Notifications:—

 (i)

 (ii)

 ali)

 The  Estate  Duty  (Amend-
 ment)  Rules,  965  (Hindi
 Version)  published  in  Noti-
 fication  No.  GSR  742  dated
 the  Mth  May,  1965,  under
 sub-section  (3)  of  section
 85  of  the  Estate  Duty  Act,
 1953.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-4795/65).
 The  Tax  Credit  Certificate
 (Exports)  Scheme,  1965,
 published  in  No'ification
 No,  GSR  83  dated  the  l8th
 Avgust,  1965,  under  sub-
 section  (4)  of  section  20028
 of  the  Income-tax  Act,
 96l.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-4796/65].

 The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Sixty-first
 Amendment  Rules,  1965,
 published  in  Notification
 No.  GSR  228  dated  the
 28th  August,  1965,  under
 section  59  of  the  Customs
 Act,  962  and  section  38  of
 the  Central  Excises  and

 Salt  Act,  I944.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-4797/
 65).

 0  hrs.

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA
 Secretary:  Sir,  I  have  to  report  the

 following  messages  received  from  the
 Secretary  of  Rajya  Sabha:—

 qa)  “In  accordance  with  the  pro-
 vision,  of  sub-rule  (6)  of  rule
 86  of  the  Rules  of  Procedure
 and  Conduct  of  Business  in
 the  Rajya  Sabha,  I  am  direct-
 ed  to  return  herewith  the
 Finance  (No.  2)  Bill,  1965,
 which  was  passed  by  the  Lok
 Sabha  at  its  si‘ting  held  on
 the  Ist  September,  +1965,  and
 transmitted  to  the  Rajya
 Sabha  for  its  recommenda-
 tions  and  to  state  that  this
 House  has  no  recommenda-
 tions  to  make  to  the  Lok
 Sabha  in  regard  to  the  said
 Bill.”

 (2)  “I  am  directeg  to  inform  the
 Lok  Sabha  that  the  Ware-
 housing  Corporations  (Sup-
 plementary)  Bill,  1984,  which
 was  passed  by  the  Lok  Sabha
 at  its  sitting  held  on  the  27th
 November,  1964.  has  been
 passed  by  the  Rajya  Sabha
 at  its  sitting  held  on  the  6th
 September,  1965,  with  the
 following  amendments:—

 Enacting  Formula
 l,  That  at  pagel,  Jine  l0,  for  the

 word  ‘Fifteenth’  the  word
 ‘Sixteenth’  be  substituted,

 Clause  |

 2.  That  at  page  ,  line  13,  for  the
 figure  "1964"  the  figure  ‘l965°
 be  substituted.
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 The  Schedule
 3.  That  at  page  2,  for  lines  20

 and  2  the  following  be  sub-
 stituted,  namely: —

 “5,  Mysore
 6.  Punjab
 7.  Rajasthan
 8.  Uttar  Pradesh.",

 I  am,  therefore,  to  return  herewith
 the  saiq  Bill  in  accordance  with  the
 provisions  of  rule  28  of  the  Rules  of

 edure  ang  Conduct  of  Busi  in
 the  Rajya  Sabha  with  the  request  that
 the  concurrence  of  the  Lok  Sabha  to
 the  said  amendments  be  communicated
 to  this  House.

 11.01-3/4  ह. ल
 WAREHOUSING  CORPORATIONS

 (SUPPLEMENTARY  BILL)
 As  AMENDED  BY  RAJYA  SABHA

 Secretary:  Sir,  I  lay  on  the  Table
 of  the  House  the  Warehousing  Corpo-
 rations  (Supplementary)  Bill,  1965.
 which  has  been  returned  by  Rajya Sabha  with  amendments.

 02  hrs.
 PAYMENT  OF  BONUS  BILL—contd.

 Mr,  Speaker:  The  House  will  now
 take  up  further  clause-by-clause  con-
 sideration  of  the  Bill  to  provide  for
 the  payment  of  bonus  to  persons  em-
 ployed  in  certain  establishments  and
 for  matters  connected  therewith.

 Shri  N.  Dandekar  was  to  continue
 his  speech.  But  he  is  not  present  at
 the  moment.

 Shri  Hem  Barng  (Gauhoti):  Is  the
 hon.  Defence  Minister  making  any
 statement  today?

 Mr.  Speaker:  I  shall  find  that  out.
 So  far,  I  have  not  known.  If  there
 is  any  information,  I  shall  inform  hon,
 Members,
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 Shri  Hem  Barua:  Are  you  going  to
 inform  us  wherever  we  may  be:

 Mr.  Speaker:  Wherever  the  hon.
 Member  is,  I  shall  see  that  the  com-
 munication  js  conveyed  to  him.

 The  Minister  of  Labour  and  Em-
 ployment  (Shri  D.  Sanjivayya):  My
 hon.  friend  Shri  Kashi  Ram  Gupta
 wanteq  that  some  special  concessions
 should  be  given  to  industrie;  whose
 investment  wag  less  than  one  lakh  of
 rupecs.  Several  amendments  had
 been  tabled  by  him  for  some  other
 clauses  earlier  in  this  respect  and  they
 have  been  rejecteq  already.  In  fact,
 we  have  not  made  any  distinction  ne-
 tween  company  and  company  or  het-
 ween  co:poration  and  corporation  de-
 pending  pon  the  amount  of  capital
 invested.  Therefore,  I  am  not  in  a  posi-
 tion  to  accept  the  amendment  of  the
 hon,  Member.

 Then,  I  come  to  the  amendments
 moved  by  Shri  Indrajit  Gupta.  |  would
 like  to  say  that  we  are  not  in  a  poui-
 tion  to  accept  his  amendments.  The
 hon.  Member  through  his  amendments
 wants  to  reduce  the  rate  for  equity
 capital  and  reserves.  In  fact,  the
 majority  recommendation  was  that  the
 rate  should  be  7  per  cent  on  equity
 capital  and  4  per  cent  on  reserves.  Shri
 N.  Dandeker  in  his  minute  of  dissent
 suggested  that  the  rates  should  be  85

 per  cent  ang  6  per  cent  respectively.
 We  have  accepted  this  suggestion  not
 merely  because  it  was  recommender
 bv  Shri  N.  Dandeker,  but  berause  of
 two  reasons,  firstly,  the  prevalent  rates
 of  interest  today  and  secondly  the  fact
 that  the  rate  allowed  now  is  taxable
 whereas  earlier  it  wa,  not  taxable.  In
 fact.  under  the  Labour  Appellate  Tri-
 bunal  formula,  more  or  less  6  per  cent
 ang  2  to  4  per  cent  were  allowed  res-
 pectively,  and  at  that  time,  they  were
 not  taxable.  Today,  85  per  cent  and

 6  per  cent  are  taxable.  If  the  rates
 allowed  under  the  Labour  Appellate
 Tribunal  formula  were  subject  to  taxa.
 tion.  they  will  work  out  to  the  same
 thing  as  85  ver  cent  and  6  per  cent
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 {Shri  D.  Sanjivayya)
 respectively.  Therefore,  for  these  two
 reasons  we  have  accepted  these  rates.
 So,  I  am  not  in  a  position  to  accept
 the  amendments  proposed  by  Shri
 Indrajit  Gupta.

 SEPTEMBER  9,  965  Bonus  Bill  4730

 separately,  and  then  amendment
 No.  239  may  be  put  separately.  The
 other  amendment,  of  mine  may  be  put
 together  to  vote.

 Mr.  Speaker:  I  ehall  now  put
 dments  Nos,  204  and  234  to  vote. Then,  I  come  to  the  dments

 moved  by  my  hon.  friend  Shri  N.
 Dandeker.  I  would  like  to  say,  with
 regard  to  companies  which  have
 branches  outside  India  that  if  bonus
 a  to  be  paid  on  an  individual  basis,
 that  is,  for  the  employees  of  the  bran-
 ches  separately,  then  they  are  expect-
 @d  to  maintain  separate  accounts,  ac-
 cording  to  clause  3  of  the  Bill  which
 we  have  already  adopted.  Similarly,
 if  a  new  industry  start,  branches  else-
 where,  then  if  they  want  to  pay  bonus
 to  the  employees  of  the  various  bran-
 ches,  they  have  necessarily  to  main-
 tain  profit  and  loss  account,  in  which
 case  the  equity  capital  would  be  dis-
 tributed  by  them;  if  that  is  disputed,
 probably  that  has  to  go  before  a  tri-
 bunal  which  would  come  to  a  decision
 in  what  manner  it  should  be  divided.

 Then,  my  hon.  friend  wanted  that
 the  rate  of  interest  should  be  relatable
 to  the  Reserve  Bank  rate  and  things
 like  that.  That  would  be  a  sort  of
 fluctuating  thing.  We  do  not  want  to
 keep  this  in  a  fluctuating  condition,
 but  we  want  to  have  it  at  a  definite
 rate.  Therefore,  |  am  not  in  a  position
 to  accept  his  amendments  also,

 Mr.  Speaker:  If  any  hon.  Members
 require  any  particular  amendments  of
 theirs  to  be  put  to  vote  separately
 they  may  indicate  the  numbers  of  those
 amendments,

 Shri  N.  Dandeker  (Gonda):  Amend.
 ments  Nos.  204  and  234  may  be  put

 Amendments  Nos,  204  ang  234  were
 put  and  negatived.

 Mr.  Speaker:  I  shall  now
 amendment  No.  235  to  vote.
 Amendment  No.  235  was  put

 negatived.
 Mr.  Speaker:  I  shall  now

 amendment  No.  239  to  vote.|

 put

 and

 put

 and Amendment  No.  239  was  put
 negatived,

 Mr.  Speaker:  I  shall  now  put  the
 other  amendments  of  Shri  N.  Dande-
 ker  to  vote.
 Amendments  Nos.  20i  to  207,  234  to

 250  were  put  ang  negatived.
 Shri  Indrajit  Gupta:  My  amend-

 ments  Nos.  40  to  47  and  50  may  be  put
 to  vote  together.

 Mr.  Speaker:  I  shall  now  put
 amendments  Nos.  40  to  47  and  50  to
 vote.
 Amendments  Nos.  40  to  47  and  50  were

 put  and  negatived.
 Mr.  Speaker:  I  shall  now  put

 amendments  Nos.  79  and  80  to  vote.
 Amendments  Nos.  79  and  80  were

 put  and  negatived,
 Mr,  Speaker:  The  question  is:

 “That  the  Third  Schedule  stand
 part  of  the  Bill.” together,  then  amendment  No.  235

 may  be  put.  Lok  Sabha  divided:
 Division  No.  33]  AYES  (rr  22  bre.
 Abdul  Wahid,  Shri  T.  Bevemetrei,  Shri  Brij  बत  Lal,  Siri
 Alva,  Shri  Joechim  Berweot,  Shri  Chandrabhan  Singh,  Shri
 Aney,  Dr.  M.S.  Berra,  Shri  Chaturredi,  ह...  5.N.
 Asad,  Shri  Bhagwat  The  Bhagevatl,  Shri  ‘Chmudhry,  Shri  Chandremeni  Lal ‘Bal  Krishna  Singh,  हम  Bist,  Shri  J.H.S.  Chaudbari,  _ इताब.  Keamale
 Belo,  Shri  Bor  cosh,  Shri  F.C.  Dale,  Shri
 Peres,  Shei  F.C.  Brejesbwar  Prosed,  Shri  Daljit  Singh,  Shei



 473  Payment  of

 Da,  Shri  BK.
 Des,  Shri  NT.
 Desai,  Shri  Morarji
 Deshmukh,  Shri  5.D,
 Deshmukh,  Shri  Shivaji  Rao  5.
 Dey,  Shri  5.K.
 Dhuleahwar  Meena,  Shri
 Dinesh  Singh,  Shri
 Bring,  Shri  D.
 ‘CGanapatl  Ram,  Shri
 Gandhi,  Shri  V.B.
 Gowth,  Shri
 Gupta,  Shn  Shiv  Charan
 Jemir,  Shri  8.6.
 Jena,  Shri
 Jyotiahi,  Shri  J.P.
 Kerrolkar,  Shri
 Kedaria,  Shri  C.M,
 Khanna,  Shri  P.K.
 Kripe  Shenker,  Shri
 Krishna,  ह...  M.R,
 Kriabnamacharj,  Shri  T.T.
 Lalit  Sen,  Shri
 Mahtab,  Shri
 Mahishi,  Dr.  Serojini
 Majitha,  Shr
 Malaichami,  Shri
 Malatiya,  Shri  KD.

 Masuriys  Din,  Shn
 Mathur,  Shri  Shiv  Charan

 Alvares,  Shri
 Banerjee,  Shri  se  M.
 Dwivedi,  ह.  5  drenath
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 AYES—conzd.
 Mehdi.  Shri  SAL
 Mehrotra,  Shri  Braj  Bihari
 Melkote,  Dr.
 Mengi,  Shri  Gopal  Dart
 Minimeta,  Shrimati
 Mirza,  Shri  Baker  Ali
 Mishra,  Shri  Bibbuti
 Mohanty,  Shri  Gokulananda
 Mukerjece,  Shrimati  Sharda
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri  D.J.
 Mayer,  Dr.  Sushila
 Netamony,  5
 Niranjan  Lal,  ह...
 ‘Oza,  Shri
 Pandey,  Shri  Vishwa  Nat
 Panne  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  KC.
 Patil,  Shri  0.5.
 Pattebhi  Raman,  Shri  C.R.
 Raghuremaiah,  Shri
 Rai,  Shrimati  Sebodre  Bai
 Rajdeo  Singh,  Shri
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Subhag  Singh,  Dr.
 Ram  Swarup,  ह...

 NOES
 Kamath,  Shri  Hari  Vishow
 Limaye,  Shri  Madhu
 Mukerjee,  Shri  HLN.

 |  Gupta,  Shri  Indrajit
 _प्कषड,  Shri  Kashi  Rem
 Gupte,  Shrj  Priya

 Shri  M.  B.  Vaishya  (Sabarmati):  I

 ddurmu,  Shri
 Pandey,  Shri  Sarjoo
 Ram,  Shr  7.

 Bonus  Bill

 Reddy,  Shri  Lings
 Reddy,  R.  Surender
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Sedbu  Ram,  Shri
 Sahu,  Shri  Rameshwar
 Sanji  Rupji,  Shri
 ‘Saraf,  Shri  Sham  Lal
 Shah,  Shri  Manabendre
 Shah,  Shrimati  Jeyabou
 Sham  Nath,  Shri
 Sharma,  Shri  A.P.
 Sharma,  Shri  D.C.
 Sharma,  Shri  KC,
 Shinde,  Shri
 Shree  Narayan  Das,  Shri
 Sinha,  Shrimet!  Recoduleri
 ‘Snatak,  Shri  Nerdeo
 Subbaraman,  Shea
 Surendra  Pal  Singh,  Shri
 Thever,  Shri  V.V.
 Tiwary,  Shri  DN.
 Tiwary,  Shri  R.5.
 Tripathi,  Shri  Kriuhne  Deo
 Tyagi,  Shri
 Uliey,  Shri
 ‘Upedbyays,  Shri  Shiva  Dutt
 Vall,  Shri
 ‘Varma,  Shri  Ravindre
 Vidyalankar,  Shri  A.N.
 Virbhadre  Singh,  Shri
 vy,  Shri  Radhelal
 ‘Wernik,  Shr)  Balkristns
 ‘Yadab,  ह  N.P.
 Yadav,  Shri  Ram  Harkh
 Yadera,  Shri  BLP.

 Ramtshweranand,  Siri
 Gingh,  Shri.B.
 Singby;,  Dr.  L-M.
 Vaishya,  Ebri  MB.
 ‘Warior,  Shri
 ‘Yeabpel  Singh,  Shri
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 Shri  Indrajit  Gupta  (Calcutta  South
 voted  wrongly  for  ‘Noes’.  My  vote
 should  be  regarded  as  having  been  for
 “Ayes’.

 Mr.  Speaker:  The  result  of  the  divi-
 sion  is:  Ayes  126,  Noe,  18.  The
 ‘Ayer’  have  it;  the  ‘Ayes’  have  it.

 The  motion  yas  adopted.
 The  Third  Schedule  was  added  to  the

 Bill.
 The  Fourth  Schedule  was  added  to  the

 Bill.
 Clagse  1  Short  title,  extent  and  ap-

 plication).

 West):  I  beg  to  move:
 (i)  Page  ,  lines  12  and  =  3,—

 for  “commencing  on  any  day
 in  the  year  1964",  substitute—
 “ending  on  any  day  in  the
 year  l964".  (7).

 (ii)  Page  2—

 (i)  line  l.—after  “establish-
 ment”  insert—“or  factory";

 and

 (i)  line  4,—add  at  the  end—"or
 below  ten  as  the  case  may
 be".  (8).
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 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (Alwar):  |
 beg  to  move:

 Page  l,  line  7.—
 after  “factory”  jnsert—“wherein

 twenty  OF  more  persons  are
 employed  on  any  qay
 during  an  accounting  year”.
 (5l).

 Mr.  Spe  The  a  di  ts
 the  clause  are  before  the  House.

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  My  amend-
 ment  is  very  simple,

 Mr,  Speaker:  As  is  usually  the  case.
 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  All  the  basic

 Feasons  which  apply  in  respect  of
 provident  fund  and  the  employees
 state  insurance  scheme  in  cases  of
 factorics  employing  twenty  or  more
 persons  apply  equally  in  this  case  also.
 So  I  tai}  to  understand  why  this  devia-
 tion  has  been  made  in  this  case.  Most
 Probably  labour  leaders  might  be
 thinking  that  the  more  control  on
 amall  industry  the  better  it  will  be
 for  labour.  But  actually  it  will  work
 otherwise.

 After  all  what  is  the  position  of  the
 small  industries.  Those  people  who
 start  these  industries,  as  employers
 they  have  no  security.  They  have  no
 insuraice  to  provide  something  for
 the  future.  The  first  thing  to  be  seen
 ia  that  the  relations  between  such
 gmall  proprietors  and  their  employees
 must  be  on  a  scientific  basis.  Uptil

 now  the  scientific  basis  is  that  all  laws
 which  relate  to  economic  welfare  of
 labour  are  to  be  made  applicable  to
 establishments  and  factories  employ-
 ing  20  or  more  persons,  because  it  has
 been  held  that  factorics  and  establish-
 ments  employing  less  than  20  have
 not  much  capacity  to  meet  these  obli-
 gations.  Without  going  into  the  facts,
 without  inquiring  into  all  these
 aspects,  now  the  Minister  comes  for-
 ward  and  says  that  those  factories
 which  cmploy  less  than  20  people
 should  also  be  brought  within  the  pur-
 view  of  this  bonus  scheme.  The  result
 of  this  will  be  that  most  of  these  people will  either  take  malpractices  or
 there  will  be  strikes  and  the  factories
 will  have  to  close  down.

 and
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 ithink  the  time  has  come  when

 there  should  be  a  separate  policy  for
 Sind  scdie  industries,  A  separate
 Commission  should  go  into  the  whole
 thing.  Unless  and  until  you  devise
 Means  fur  ensuring  justice  to  small
 inauustry  in  respect  of  this  matter  by
 means  of  g  detailed  inquiry  into  the
 state  of  affairs  there,  I  think  there  will
 be  always  trouble.  Organised  labour
 leaders  do  not  pay  as  much  attention
 to  these  small  people  as  they  ought  to.
 Otherwise,  they  would  not  have  insist-
 ed  on  this,  The  fact  is  that  these  lab-
 our  Jeaders  never  care  to  see  what  is
 the  return  that  these  small  people  get
 and  what  is  their  financia]  condition.
 If  they  can  get  enough  of  return  on
 their  capitel,  on  the  capital
 invested  by  such  small  firms  and
 individuals,  so  as  to  sustain  themselves
 and  meet  this  obligation,  then  of  course,
 IT  could  have  understood  the  reason  for
 it.  But  if  we  go  into  the  formation  of
 these  industries,  what  we  find  will  be
 quite  otherwise.  Therefore,  the  for-
 mula  that  has  been  applied  to  them
 will  only  go  to  benefit  the  big  people.

 Yesterday,  I  said  very  frankly  that
 so  far  as  registered  firms  are  concern-
 ed,  firms  with  a  capital  of  Rs.  5  lakhs
 or  over,  they  will  pay  nothing  more
 than  the  minimum  laid  down  in  the
 formula.  Still  when  I  table  an  amend-
 ment,  the  hon.  Minister  could  not  visu-
 alise  the  difficultics  that  these  people,
 the  small  people,  have  to  face.  Again
 I  say,  in  this  respect,  the  Minister
 should  at  least  see  that  it  is  going  to
 do  good  to  labour.  In  these  cages,
 labour  is  mostly  mobile.  1-0  many
 other  things  will  come  in.  The  ins-
 pectors  will  only  try  to  catch  hold  of
 the  small  people;  they  will  not  be
 able  to  catch  the  big  people.

 After  all,  the  small  people  have  got
 small  capacity.  They  have  got  their
 own  difficulties  As  a  matter  of
 policy,  we  should  see  that  they  are
 enabled  to  function  without  detriment
 to  their  financial  position.

 Let  me  give  an  example.  When  the
 Personal  Injuries  Bill  was  passed  in
 this  House,  I  had  raised  the  point  that
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 when  the  labour  in  a  small  factory  was
 going  to  be  insured,  the  proprietor
 should  also  have  the  same  facility.
 He  works  along  with  the  employees.  If

 a  bomb  falls  on  the  factory  and  labour
 is  injured,  the  proprietor  would  also
 be  injured.  So  he  must  also  insure
 himself  against  these  conti:  At
 that  time  when  I  made  the  suggestion,
 none  cared  for  it.  Now  the  time  has
 come  for  that  Act  to  be  applied  under
 Present  conditions  to  the  proprietors
 also.

 If  you  cannot  apply  the  employees
 Provident  fund  scheme  and  the  emp-
 loyees  state  insurance  scheme  to  facto-
 ries  employing  less  than  20  persons,

 you  cannot  equally  apply  this  scheme
 to  factories  employing  less  than  20
 People.  So  if  you  cannot  have  6-1/4
 Per  cent  of  the  wage  bill  as  Provident
 Fung  to  be  put  on  factories  with  less
 than  20  persons,  how  could  it  be  pos-
 sible  now  to  pay  Bonus  upto  20  per
 eent  of  the  Wage-Bill.

 Yesterday,  I  tried  to  clarify  the  mat-
 ter  in  the  House.  I  again  say  that  if
 they  saddle  these  small  employers
 with  this  obligation  they  will  not  be
 able  even  to  sustain  themselves.  If  a
 man  earning  Rs.  5000  has  to  pay  Rs.
 500  out  of  that,  how  is  he  to  sustain
 himsclf.  When  the  income  tax  law
 based  on  a  scientific  formula  visualises
 that  ne  has  to  pay  only  Rs.  35  as  in-
 come  tax,  you  reduce  the  quantum  of

 his  income  to  Rs.  3,500.  This  is  callous.

 The  Minister  may  not  visualise  the
 situation  today,  He  may  not  agree
 with  me  today.  Members  may  not
 agrec  with  me  today.  But  gq  time  will
 come  when  they  will  see  that  if  they
 want  smal]  industries  to  flourish  hon-
 estly,  avoiding  malpractices,  the  only
 way  is  to  exclude  these  small  facto-
 ties  employing  less  than  20  persons
 from  the  purview  of  this  scheme.  To
 go  into  the  conditions  of  these  small
 factories,  a  separate  Commission  must
 be  constituted  to  look  into  the  whole
 problem  so  that  labour  leaders  might

 be  satisfied  and  the  small  employers
 who  are  not  organised,  who  have  no
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 voice,  will  also  have  the  satisfaction
 that  no  injustice  has  been  done  to  them.
 If  we  go  through  the  proceedings  of
 the  Bonus  Commission,  we  see  that  the
 smali  industries  huve  not  been  rep-
 resented  in  a  good  way  there.  Other-
 wise,  this  ought  not  to  have  happened.
 Therefore,  my  request  is  that  for  the
 sake  of  small  industries  at  least  this
 amendment  of  mine  should  be  accept.
 ed.

 Shri  Indrajit  Gupta:  My  first
 amendment  relates  to  lines  2  and  5
 on  the  first  page  of  the  Bill,  and  in  the
 place  of  the  words  “commencing  on
 any  day  in  the  year  064",  it  wants  to
 substitute  the  words  “ending  on  any
 day  in  the  yeor  1964",  This,
 I  think,  would  be  more
 consistent  with  the  scope  of  applica-
 bility  of  this  Bill  that  has  been  visu-
 alised  and  discussed  in  several  other
 provisions.  So,  |  do  not  wish  to  make

 8  speech  on  that,  but  I  think  that
 would  be  more  correct  to  put  it  like
 that.  Secondly,  on  page  2  it  is  stated
 in  the  Bill:

 “An  establishment  to  which  this
 Act  applies  .shall  continue  to
 be  governed  by  this  Act  notwith-
 standing  that  the  number  of  per-
 sons  employed  below  twenty.”

 But  in  this  particular  sub-clause,  no
 mention  is  made  of  one  fact,  although
 it  is  mentioned  in  the  earlier  para-
 graph.  The  earlier  paragraph  at  the
 bottom  of  page  |  says:

 Ha  this  Act  shall,  in’  rela-
 tion  to  qa  factory  or  other  esta-
 Dlishment  mJ

 So,  on  page  2  also,  I  think  for  conais-
 tency  and  accuracy,  it  should  be  put
 this  way:

 “An  establishment  or  factory  to
 which  this  Act  applies  .shall
 continue  to  be  governed  by  this
 Act  notwithstanding  that  the  num-
 ber  of  persons  employed  therein
 falls  below  twenty  or  below  ten
 as  the  case  may  be.”

 I  do  not  think  it  requires  much  ex-
 planation.

 Shri  D.  Sanjivayya:  The  amendment
 of  Shri  Kashi  Ram  Gupta  purports  to-
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 [Shri  D.  Sanjivayya]
 say  that  factories  employing:  20  or
 more  persons  only  should  be
 covered,  whereas  a  factory  has  been
 defined  as  ore  in  which  20  persons  are
 employed  without  power  and  ten  with
 power,  in  the  Factories  Act.  There-
 fore,  the  amendment  of  Shri  Gupta
 will  go  against  the  very  definition  of  a
 factory  in  the  Factories  Act,

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  What  about
 its  application  to  provident  fund  for
 employees.

 Shri  D.  Sanjivayya:  Coming  to  the
 first  gmendment  tabled  by  Shri
 Indrajit  Gupta,  it  would  amount  to
 Kiving  effect  to  the-  provisons  of  this
 Bill  with  effect  from  the  accounting
 year  1963-64,  whereas  at  the  moment
 we  are  giving  effect  to  this  Bill  from
 1984-65.  If  we  say  “on  any  day  en-
 ding  in  1964",  it  means  that  it  relates
 to  the  accounting  year  ‘1063-64,  where-
 88  1963-64  has  already  been  covered
 in  that  we  have  said  that  the  retros-
 pective  effect  of  the  provisions  of  this
 Bill  would  be  from  any  accounting
 year  ending  on  any  date  in  963—that
 means  it  will  apply  to  96-62—and
 we  have  also  said  that  it  will  apply
 to  any  subsequent  year.  Therefore,
 1363-64  will  become  a  subsequent  year
 to  1961-62  which  is  already  provided
 Yor.  Then,  prospectively  we  have  said
 “on  any  day  commencing  in  1964",
 Therefore.  I  am  not  accepting  that.

 With  regard  to  the  second  amend-
 ment,  he  wants  that  the  provisions  of
 this  Act  should  apply  even  if  the
 number  is  reduced,  but  g  factory  is
 defined.  If  the  number  is  less,  it  can-
 not  be  considered  a  factory  at  all.
 Suppose  in  a  factory  there  are  20  per-
 sons  without  power,  and  suppose  the
 number  is  reduced  to  19,  then  it  is  no
 longer  a  factory.  Similurly,  in  a  case
 where  there  are  0  persons  employed
 with  power,  and  the  number  is  re-
 duced  to  9,  it  ceases  to  be  a  factory.
 Therefore,  we  have  said  that  if  it  is  a
 factory,  it  will  apply.

 Shri  Indrajit  Gupta:  The  Minister's
 attention  hay  been  drawn,  I  think,  to
 several  casey;  where  small  owners  are
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 trying  to  evade  this  Bill.  They  put  up
 a  wall  in  a  room,  dividing  it  into  two
 rooms,  and  say  that  on  each  side  of
 the  wall  there  is  no  factory.  It  is  hap-
 pening  in  Punjab  and  all  over  in  small
 establishments.

 Mr.  Speaker:  I  now  put  amendments
 Nos.  7  and  8  to  the  House.
 Amendments  Nos.  7  and  8  were  put

 and  negatived.
 Mr.  Speaker:  I  now  put  amendment

 No.  5]  té  the  House.
 Amendment  No.  5]  was  put  and  nega-

 tived.

 Mr.  Speaker:  The  question  is:
 “That  Clause  |  stand  part  of  the

 Bill.”
 The  motion  was  adopted.

 Clause  ]  was  added  to  the  Bill.
 Mr.  Speaker:  The  question  is:

 “That  the  Enacting  Formula
 ang  the  Title  stand  part  of  the
 Bill."

 The  motion  was  adopted.
 The  Enacting  Formula  and  the  Title

 were  added  to  the  Bill.
 Shri  D.  Sanjivayya:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 I  beg  to  move:

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 “That  the  Bill,  as  amended,  be

 passed.”

 Shri  Ranga  (Chittoor):  We  are
 generally  in  favour  of  this  Bill  being
 passed,  We  find  that  the  leaders  of
 organised  labour,  and  especially  lead-
 ers  of  trade  unions,  have  for  a  long
 time  asked  for  this  institution  or  this
 method  of  remunerating  workers
 through  bonus,  to  be  placegq  on  a  sta-
 tutory  basis.  There  were  doubts  as  to
 the  feasibility  of  this  method  because
 trying  to  evade  this  Bill.  They  put  up
 the  interests  of  workers  if,  instead  of
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 asking  for  a  bonus  which  would  have
 to  depend  upon  the  satisfaction  of  so
 many  conditions,  we  resort  to  the  more
 straightforward  method  of  helping
 them  by  stipulating  that  a  particular
 percentage  of  the  profits  should  be  set
 aside  to  be  distributed  among  the
 workers,  or  increasing  their  wages
 themselves,  and  in  that  way  giving  an
 incentive  to  the  employers  to  work
 hard,  to  be  more  enterprising,  to  be
 More  efficient,  and  thus  be  in  a  posi-
 tion  to  pay  adequate  wages  to  the
 workers.

 At  the  same  time,  fortunately  or
 unfortunately,  most  of  the  leaders  of
 organised  labour  have  got  used  to  this
 idea  of  bonus,  and  they  have  fought
 for  it  also  locally,  industry-wise  as
 well  ag  factory-wise,  ang  they  have
 achieved  over  a  length  of  time  certain
 agreements  with  the  employers,  mak-
 ing  it  incumbent  on  the  employers  to
 Pay  bonus,  and  in  that  way  the  work-
 ing  classes  in  this  country  have  got
 used  to  this  system  of  bonus,  and  that
 is  the  reason  why  I  think  most  of  the
 leaders  of  industrial  labour  have  been
 asking  for  this  kind  of  legislation.  But,
 unfortunately,  by  the  time  the  Govern-
 ment  has  thought  fit  to  prepare  this
 legislation,  and  by  the  time  it  has
 emerged  from  the  Select  Com-
 mittee

 Shri  Indrajit  Gepta:  It  has  not  gone
 to  the  Select  Committee.

 Shri  Ranga:  I  am  sorry.
 fore  the  Bonus  Commission.  It  was
 there  that  several  suggestions  were

 «made,  and  there  was  a  majority  report
 and  a  minority  report,  and  eventually
 Government  has  come  forward  with
 this  Bill.  This  Bill,  18  am  tolg  by

 those  who  are  best  qualified  to  advise
 us,  bristles  with  too  many  legal  com-
 Plications,  and  one  is  made  to  wonder
 whether  really  it  is  going  to  benefit
 the  workers  at  all,  especially  in  view
 of  the  fact  that  the  workers’  bargain-
 ing  capacity  at  the  tribunals  and  in
 the  courts  is  admittedly  much  less
 than  that  of  the  employer,  whether
 they  be  mere  individuals  or  joint
 stock  companies  or  Government's  own
 so-called  public  enterprises.  So,  it  is
 22I3  (Ai)  LSD—5.

 It  was  be-
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 doubtful  whether  workers  are  going
 to  be  benefited  entirely  and  fully  by
 the  Bill  as  it  has  emerged  now  before
 the  House.  When  we  are  faced  with
 this  Bill  and  ask  what  are  we
 to  do  with  this  Bill,  that  is
 where  I  am  advised  that  it  is
 in  the  interest  of  the  workers
 and  therefore  it  ought  to  be  sup-
 ported  and  that  is  why  I  stand  here  to
 support  this  Bill.  At  the  same  time
 I  am  obliged  to  say  that  there  is  much
 force  in  what  Mr.  Kashi  Ram  Gupta
 has  said  in  regarg  to  small  entrepre-
 neurs.  This  country  is  different  from
 the  industrially  developed  western
 countries  and  it  is  a  special  feature
 that  a  very  large  percentage  of  our
 industrial  workers  are  employed  in
 these  small  factories  and  enterprises.
 In  view  of  paucity  of  capital,  entrepre-
 neurial  skill  ang  other  equipment  that
 are  needed  to  keep  pace  with  other
 countries  in  developing  large-scale  in-
 dustries  and  enterprises,  it  is  most
 essential  that  Government  should  keep
 in  view  the  labour  potential  and  the
 capacity  of  the  smaller  enterprises  to
 give  More  and  More  employment  to
 larger  numbers  of  people;  it  would
 have  been  wiser  for  the  Government
 to  have  exempteg  them  from  the  opes
 rations  or  mischief  of  this  Bill.  But
 then  they  have  not  chosen  to  do  so.
 Under  these  circumstances,  the  least
 that  the  Government  can  do  and  [  can
 suggest  to  the  Government  to  do  is  to
 appoint  a  special  commission  to  en-
 quire  into  this  matter  as  to  how  far
 this  Bill  is  going  to  affect  or  benefit,
 in  actual  practice,  the  workers  in  the
 smaller  enterprises  on  the  one  side,
 and  going  to  affect  adversely  the  en-
 terprise,  and  also  thirdly,  the  workers
 themselves  by  way  of  reducing  the
 total  amount  of  employment  made
 available  per  worker  in  these  small
 enterprises.  I  would  like  the  Govern-
 ment  to  consider  that  matter  very
 seriously.

 Having  said  that  I  would  like  te
 add  only  one  word  in  conclusion,
 that  it  would  be  well  for  the  Gov-
 ernment  to  make  8  thorough  study  of
 the  best  way  of  helping  the  workcra,
 whether  it  would  be  the  best  in  this
 way  or  in  any  of  the  various  alter-
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 [Shri  Ranga]
 natives  suggested  and  tried  in  diffe-
 rent  parts  of  the  industria!  world  so
 that  while  keeping  the  interest  of
 the  workers  uppermost  in  their
 mind,  they  would  be  able  to  go  for-
 ward  with  another  scheme  which
 would  not  do  any  harm  to  the  wor-
 kers  and  which  would  also  minimise
 the  harm  possibly  done  to  some  of
 the  employers  and  maximise  the  so-
 cial  good  that  would  result  from  this
 Bill  or  any  other  Bill  that  the  Gov-
 ernment  may  come  prepared  to  place
 before  the  House.

 Shri  Indrajit  Gupta:  The  attitude
 of  the  trade  union  movement  _  to-
 wards  the  whole  question  of  the
 Bonus  Co  m  and  sub:  it
 decisions  taken  by  the  Government
 thereon  embodied  in  the  Ordinance
 and  then  in  the  Bill  has  always  been
 a  question  of  fundamental  principle
 The  entire  working  class  in  this  coun
 try  was  looking  forward  with  a  grea
 deal  of  eagerness  and  hope  that  some~
 thing  emerging  out  of  the  Bonus
 Commision  would  be  of  real  and
 lasting  benefit  and  also  would  bring
 about  stability  in  the  whole  question
 of  bonus  disputes  between  the  em-
 ployers  and  the  employees.  It  was
 with  that  attitude  the  AITUC  co-
 operated  fully  with  the  work  of
 this  Commission  and  it  is  with  that
 attitude  that  we  have  subsequently
 tried  to  bring  forward  amendments
 which  were  fairly  well  thought  out
 in  the  hope  that  even  at  this  late
 stage  the  Minister  would  give  serious
 thought  to  that  and  try  to  see  what
 best  he  could  accept.  It  is  not  8
 matter  of  accident  that  a  very  large
 numebr  of  amendments  were  tabled
 and  the  time  allotted  for  this  Bill
 could  not  be  adhered  to.  It  is  very
 seldom  that  a  Bill  results  in  such  a
 large  number  of  amendments  being
 tabled.  They  are  not  frivolous
 amendments:  they  were  well  thought-
 out  amendments.  But  I  regret  to
 aay  that  the  question  of  principle
 which  we  had  raised  ast  year.
 namely,  that  the  Government  had
 bv  its  decision  subverted  the  majo-
 rity  recommendations  of  the  Bonus
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 Commission  and  thereby  created  a
 very  dangerous  precedent—that
 position  continues  and  it  has  not
 been  rectified.  We  cannot  reconcile
 ourselves  to  this  action.  It  wil!
 prejudice  the  work  of  the
 future  commissions  which  are
 based  on  tripartite  composition.  It  is
 my  apprehension  that  in  such  cases
 in  future  where  even  wage  boards  are
 constituted  on  the  same  basis,  if  thé
 Government  is  once  encouraged  to  go
 on  and  flout  majority  recommenda-
 tions  and  uphold  minority  recommen-
 dations,  then  a  stage  will  come  when
 industrial  relations  themselves  ray  be
 very  dangerously  disturbed.  We  re-
 gret  to  find  that  the  Bill  in  its  final
 shape  has  retained  the  form  which  the
 Government  chose  to  give  it  in  all  es-
 sential  maters  by  holding  the  view-
 point  of  the  big  employers  and  the
 best  organised  and  the  most  powerful
 organised  capatalists  in  this  country.
 None  of  our  amendments  have  been
 accepted,  not  even  the  minor  ones,  not
 even  certain  amendments  which  were,
 more  or  less  technical.

 Our  main  objection  stems  from  three
 grounds  which  are  contained  in  the
 Provisions  of  the  Bill.  The  first  of
 them  is  in  clauses  20  and  32,  what  I
 call  exclusion  clauses.  That  is  to  say,
 the  net  oute  of  these  cl  would
 be  that  sevral  lakhs  of  workers  and
 employees  in  the  public  and  private
 sectors,  whose  number  has  not  been
 assesced,  whose  number  runs  into
 several  lakhs  acording  to  what  the
 Minister  said  yesterday,  have  been:
 arbitrarily  excluded  completely  from
 the  provisions  of  this  Bill:  they  will
 work  without  a  bonus,  These
 two  clauses  will  eventually  amount
 to  negating  and  nullifying  the
 effect  of  bringing  of  40  or  45
 lakhs  of  workers  who  never  got
 any  bonus  in  the  past  in  the  con-
 text  of  the  minimum  bonus  clause,
 Whatever  positive  effect  might  have
 been  produced  by  that  will  be  nullified
 by  the  fact  that  even  a  greater  number
 of  people  have  been  arbitrarily  exclu-
 ded  by  clauses  20  and  32.



 4743  Payment  of

 Then  there  is  clause  34~—]  would  call
 it  the  protection  clause.  Even  after  all
 this  discussion,  we  feel  that  protection
 is  certainly  goin  to  be  given  but  to
 whom?—it  is  not  protection  to  the
 workers,  it  is  protection  to  that  sec-
 tion  of  the  employers  who  are  in  a
 Position  and  who  had  the  capacity  and who  in  the  past  have  even  been  wil-
 ling  to  pay  bonus  according  to  a  more
 favourable  basis,  more  favourable
 formula  than  is  visualised  in  this  Bill; it  is  they  who  are  going  to  be  protect. ed  against  payment  of  that  bonus.  The workers  and  employees  who  had  suc~
 ceeded  through  voluntary  agreements in  getting  a  higher  quantum  of  bonus on  a  better,  more  favourable  formula, those  workers  and  employees  are
 henceforth  going  to  be  deprived  of  it.

 There  was  the  third  schedule  on which  we  divided  a  little  while  ago. It  is  the  reduction  clause.  One  was exclusion,  the  other  was  production and  the  third  is  reduction.  It  reduces
 the  allocable  surplus  which  will
 be  available  for  distribution  as  bonus,
 Actually,  as  I  said  yesterday,  the third  schedule  amounts  to  asking  us to  vote  for  the  minute  of  dissent
 which  Mr.  Dandeker  has  put  in  to  the
 report.  How  can  we  do  that?  It  is
 not  possible  because  our  representa- tive  was  there  as  part  of  the  majority which  usdopted  the  majority  recom-
 mendation  and  the  Government  is
 committing,  if  I  may  use  the  word,  a
 crime  by  subverting  that  majority
 recommendation,  and  it  wants  us  to
 be  accomplices  in  that  crime  by  voting for  the  third  schedule  which  should
 not  as  a  matter  of  principle  be  done.
 The  only  net  gain,  one  gain,  a  soli-
 tary  gain  in  this  whole  Bil]  from  the
 Point  of  view  of  the  workers,  I  admit
 it.  is  in  clause  10:  that  is,  the  provi- sion  for  a  minimum  honug  irrespec- tive  of  the  profit  and  loss.  But  IT
 have  mv  apprehensions  and  I  think
 my  apprehensions  are  shared  on  the
 other  side  of  the  House  too,  though
 they  may  not  admit  it  just  now,  that
 there  is  every  possibility  of  this  sec-
 tion  being  struck  down  in  the  courts
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 as  being  bad  in  law.  I  hope  not,
 but  there  js  every  possibility,  and  if
 that  happens,  we  will  be  left  with
 absolutely  nothing,  because  this  ia  a
 solitary  gain  in  the  whole  Bill;  any-
 way  that  gain  is  counterbalanced  »y
 the  other  disadvantages  that  are  going on  accrue,

 I  do  not  wish  to  add  very  much
 more,  but  with  deep  regret  I  have  to
 say  that  after  considering  all  ‘these
 aspects,  and  being  convinced  that  the
 Government  is  going  to  create  a  much
 more  complicated  situation  than  exist-
 ed  before,  and  it  is  going  to  lead  to
 greater  disputes  and  more  unrest,  and
 all  sorts  of  worsening  of  ind  ial
 relations—it  is  for  that  reason  that,
 with  deep  regret,  we  have  decided
 that  we  cannot  support  the  Bill.

 Dr,  M,  8.  Amey  (Nagpur):  Sir,  2
 am  entirely  in  favour  of  this  Dill  for
 this  reason:  not  that  it  brings  a  re-
 medy  to  all  the  ills  today,  but  be-+
 cause  this  Bill  is  surely  a  step  in  the
 right  direction  in  my  opinion.  It  is
 a  step  taken  by  the  Government
 towards  the  recognition  of  a  parti-
 cular,  important,  principle.  Labour
 hag  been  contending  for  all  these  yeara
 that  it  should  be  considered  as  part-
 ner  in  the  industry  itself,  and  there
 have  been  tussles  going  on  between
 capital  and  labour.  In  this  Bill.  a  defl-
 nite  step  has  been  taken  to  recognise
 labour  as  part  of  the  industry  ‘9  the
 extent  that  it  has  got  in  the  form  of
 bonus  a  definite  share  in  the  profits
 which  the  industry  makes.  Not  only
 that.  Even  in  the  case  of  Jos,  a
 minimum  bonus  has  been  orescribed
 for  the  workers.  These  two  steps,
 in  my  opinion,  are  in  the  right  direc-
 tion  and  give  a  good  footing  for  the
 labourers  to  work  contentedly  for
 some  time  and  to  ask  for  further
 measures  for  their  progress  if  they
 think  these  are  not  enough.

 Therefore,  in  taking  this  progressive
 step,  I  think  the  Government  have
 made  a  very  gond  atmosphere  for  the
 labourers  to  co-operate  with  the
 industry  and  with  the  Government
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 and  to  make  the  industry  more  pro-
 @perous  and  produce  more  goods,
 Because,  the  future  of  India  depends not  only  upon  our  agricultural  proa-
 Perity  but  also  upon  our  industrial
 Prosperity  and  for  this,  the  labourers
 and  the  employers  should  be  in  a  posi- tion  to  work  in  co-operation  with
 each  other,  and  in  the  industrial  era
 that  is  coming  up,  India  should  be  a
 country  where,  as  Mahatma  Gandhi
 said,  labour  and  capital  would  not  be
 two  different  entities  working  in  con-
 flict  with  each  other  but  two  bodies
 working  up  in  co-operation  with  each
 other  and  profiting  by  that  co-opera- tion.  If  they  have  to  reach  up  to
 that  ideal,  then  this  Bill  can  be
 looked  upon  as  a  step  towards  that
 ideal  and  In  that  spirit  I  heartily  give
 my  support  to  the  Bill  before  the
 House.

 Shri  Alvares  (Panjim):  Mr,  Spea-
 ker,  Sir,  during  the  second  reading  of
 the  Bill,  we  confined  our  efforts  not
 to  ask  anything  extra  from  the  Gov-
 érnment  but  just  to  seek  to  restore
 the  recommendation  of  the  Bonus
 Commission.  There  was  not  a  single
 amendment  placed  by  us  on  this  side
 of  the  House  to  get  anything  extra,
 It  is  really  regrettable  that  Govern-
 tment  was  so  adamant  that  they  them-
 selves,  even  more  than  the  minute  of
 dissent.  went  on  to  amend  =  certain
 provisions.

 From  the  point  of  view  of  making
 the  bonus  a  statutory  affair,  that  is
 welcome.  We  did  hope  that  putting
 this  on  statute  will  put  an  end  to  a  lot
 of  litigation  and  the  emphasis  from
 the  courts  would  then  shift  to  the
 laboratory  of  the  chartered  accoun-
 tants,  But  what  we  see  now  is  that
 litigation  will  continue.  It  hag  pro-
 vided  a  procedure  in  the  form  of  tri-
 bunals,  and  if  tribunals  are  =  set
 up  under  Act,  the  litigation  will  not
 be  less  than  it  has  been  before.

 Much  hag  been  made  of  another
 provision  with  regard  to  the  mini-
 mum  bonus  to  all  the  people  working
 in  factories  where  the  employment  is
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 more  than  20.  It  is  not  something
 extraordinary.  If  Government  thinks
 that  they  can  get  away  with  this  and
 balance  the  other  unfavourable  por- tion  of  the  Bonus  Bill,  I  am  sure  the

 agree  to
 that,  because  this  question  of  mini-
 mum  bonus  is  not  at  issue;  the  Gov-
 ernment  have  not  discovered  it  as
 something  in  their  act  of  generosity.
 In  al]  bonuses,  in  the  textile  mills  in
 Bombay  for  example,  all  of  them
 have  collective  pool  of  the  bonuses, and  all  the  people  get  bonus  in  vari-
 ous  degrees  according  to  profitability
 or  otherwise  of  the  textile  mills  in
 Bombay.  The  bonug  ranges  irom  a
 week's  pay,  a  fortnight's  pay  to  three
 months’  pay,  and  since  all  the  tri-
 bunals  have  assessed  that  bonus  is  a
 form  ,of  deferred  wage,  the  question
 of  minimum  bonus  is  not  something
 extraordinary,  but  merely  a  conces-
 sion  to  case  law  as  it  hase  evolved
 during  the  past  18  years,  While  I  do
 accept  that  minimum  bonus  is  a  part
 of  the  statute  in  this  Bill  and  is  there-
 fore  a  welcome  thing,  there  is  no  ex-
 traordinary  or  revolutionary  depart-
 ture,  and  that  is  the  point  which  I
 want  to  make  out.  It  does  not  surely
 cance]  out  or  balance  other  unhealthy
 provisions  which  Government  have
 subsequently  introduced,

 The  whole  Bill  hag  two  structures:
 one  is  the  organisational  structure
 and  the  other  is  the  financiai  struc-
 ture.  Government  have  reduced  the
 liability  for  certain  employers  by
 keeping  certain  industries  which  are
 in  the  public  sector  out  of  this
 scheme.  Seamen  and  stevedore  la-
 bour  were  specifically  recommended
 as  being  qualified  for  bonus,  bu:  for
 this  form  of  organisation,  Govern-
 ment  have  by  reducing  the  liability
 of  certain  classes  of  emplovers,  dep-
 rived  their  employees  of  bonus.  In
 the  second  category.  the  Govern-
 ment  themselves  have  denied  the
 right  of  bonus,  and  therefore,  the
 Bill  has  been  sq  amended  that  a  vast
 number  of  employees  in  this  country
 will  not  now  qualify  for  bonus.
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 Regarding  the  financial]  structure,
 there  are  two  provisions  which  I
 would  like  to  bring  before  the  House
 in  order  to  show  how  Government
 have  been  consistently  favouring  the
 industrial  community.  While  speak-
 ing  on  the  Finance  Bill  about  l0  days
 ago,  I  made  out  the  point  that  the
 Finance  Minister,  in  the  past  two
 years,  has  been  giving  increasing  re-
 lief  to  the  corporate  bodies  and  in-
 dividuals  who  paid  high  taxes,  and
 also  to  the  industries  and  industria-
 lists.  To  that  extent,  he  has  jeopar-
 dised  the  resources  of  the  fourth
 Plan.  After  all,  if  he  has  to  raise
 the  resources  to  the  extent  of  a.
 3,000  crores  in  the  fourth  Plan
 through  taxation,  why  is  it  necessary
 to  give  relief  to  the  existing  tax-
 payers  in  those  high  categories?  Let
 the  existing  taxation  remain  and  let
 this  burden  be  borne  by  the  corpo-
 rate  and  the  individual  sector,  and
 anything  else  that  is  necessary  may
 be  done  by  fresh  taxation.  But  if
 the  Finance  Minister  had  8  hope  that
 any  relief  in  taxation,  according  to
 the  American  pattern,  would  generate
 more  income  and  therefore  more  in-
 vestment,  I  have  proved  that  he  is
 wrong,  because  I  have  shown  that
 retained  profits  are  invested  in  lesser
 and  lesser  extent  during  the  last
 three  years.  Therefore,  this  conces-
 sion  is  not  justified.  The  Labour
 Minister,  in  cooperation  with  the
 Finance  Minister,  has  done  the  same
 thing,  He  has  permitted  a  higher
 rate  of  dividend  for  equity  shares
 and  a  higher  rate  of  interest  on  re-
 serves.  So,  as  far  as  the  financial  in-
 terest  is  concerned,  the  Labour
 Minister  has  done  nothing  more  than
 Cooperate  with  the  Finance  Minister
 in  giving  more  and  more  relief  0
 the  industrial  community.  Secondly,
 the  Labour  Minister  has  denied  what-
 ever  favourable  collective  agree-
 ments  have  taken  place.  There  is  an
 infructuous  sub-clause  in  clause  24
 which  says  that  if  two  parties  can
 come  together,  they  can  have  their
 own  agreement.  How  can  you  hope
 that  with  the  limitation  of  20  per
 cent  maximum  bonus,  any  emplo-
 yer  would  come  forward  and  in  a
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 mood  of  generosity  or  out  of  igno-
 rance,  offer  g  higher  bonus  through
 collective  agreements,  when  he  is
 Protected  by  law  in  not  giving  more
 bonus?  So,  that  clause  is  either
 an-cye-wash  or  madeout  of  utter
 ignorance  of  the  conditions  existing
 now.

 Therefore,  |  have  to  submit  that
 in  its  overall  aspects,  there  is  no  re-
 volutionary  departure.  What  has
 been  put  on  the  statute-book  is  good. But  if  he  thinks  of  arguing  that
 minimum  bonus  is  there,  it  has  always
 been  there  and  accepted  by  the  tri-
 bunals.  Therefore,  if  we  take  the
 whole  thing  as  a  package  deal,  the
 Bonus  Bill,  as  it  has  finally  emerged, is  a  retrograde  step.  At  least  the
 Labour  Minister  should  have  come
 to  the  House  accepting  the  minimum
 recommendations  of  the  bonus  com-
 mission.

 Dr.  Melkote  (Hyderabad):  Sir,
 the  working  class  in  India  have  been
 consistently  fighting  year  after  year to  get  this  principle  of  bonus  accept- ed  by  all  managements  in  India  for
 the  past  20  years  or  more.  So,  I
 fee]  that  this  day  when  this  Bill  is
 being  passed  by  this  Parliament,  is
 a  red  letter  day  in  that  we  have  once
 for  all  laid  at  rest  the  bogy  that  the
 workers  should  not  claim  any  bonus
 whatsoever,  which  has  been  the  con-
 tention  of  the  managements  all  along.
 This  struggle  had  become  an  annual
 feature  and  the  maximum  labour
 unrest  in  this  country  has  been  on
 this  particular  point.  That  is  why  I
 called  it  a  red  letter  day  when  this
 principle  has  been  approved  and  put
 on  the  statute.

 There  is  the  question  of  quantum
 of  bonus,  The  commission  went  into
 it  and  came  to  certain  conclusions.
 Though  we  heave  accepted  the  prin-
 ciple  of  bonus,  the  other  questions
 are  hanging.  Thia  Bill  in  very  many
 ways  is  not  quite  satisfactory  to
 many  of  us.  We  wanted  to  end  this
 annual  strive  and  by  this  BU
 over  40  lakhs  of  workers  who  never
 got  any  bonus  all  these  years  would
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 get  it.  As  I  said,  the  principle  of
 bonus  has  been  accepted,  but  the
 details  are  not  at  all  satisfactory.
 Each  union  can  take  it  up  subse-
 quently  and  create  the  proper  at-
 mosphere  so  that  there  can  be  some
 improvement.

 Many  organisations  had  made  this
 bonus  the  bone  of  contention  to
 create  labour  unrest.  To  that  extent.
 this  Bill  will  bring  about  peace  and
 it  is  only  to  that  extent  that  we
 have  given  our  support  from  the
 INTUC,  which  I  represent.  There
 are  many  aspects  of  this  which
 appear  to  be  retrograde  even.  While
 that  is  so,  we  still  welcome  this  Bill
 for  the  simple  reason  that  the  prin-
 ciple  of  bonus  has  been  accepted
 and  to  some  extent  the  industrial
 workers  wil]  be  benefited,

 eft  बाल्मीकि  (ऊर्जा)  :  अध्यक्ष  महोदय,
 आज  हमारे  देश  के  प्रौद्योगिकी  के  इतिहास
 में  एक  नया  पन्ना  जोड़ा  जा  रहा  है,  यद्यपि  मैं
 जानता  हूं  कि  उस  पन्ने  का  रंग  बनिस्बत  प्रौर
 पन्नों  के  कुछ  भ्र ौर  दिखाई  देता  है  ।  सामाजिक
 सुरक्षा  शौर  सामाजिक  न्याय  की  दृष्टि  से  यह
 एक  प्रगतिशील  कदम  है  |  बोनस  की  शक्ल  में
 मजदूरों  को  जो  थोड़ा  सा  सहारा  मिला  हैं,
 इसे  मैं  कोई  दूर  की  बात  नहीं  समझता,  लेकिन
 मैंइसे  एक  आशाजनक  स्थिति  समझता  हूं  ।

 यह  विधेयक  ऐसे  समय  में  पास  किया  जा
 रहा  है,  जब  देश  के  चारों  झोर  संग्रह  घोर  युद्ध
 की  स्थिति  है,  युद्ध  की विभीषिका  झीर  युद्ध  की
 लपटों  में  देश  घिरा  हुमा  हैं  |  ऐसे  समय  में
 मजदूरों  को  संतुष्टि  करना  हमारी  राष्ट्रीय
 सरकार  का  एक  उत्तरदायित्व  है,  फर्ज  है,  जिस
 को  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे  मजदूर  ब
 अपने  श्रम  के  बल  पर,  पश्तो  प्रत्याशा  से,  देश
 का  उत्पादन ही  नहीं  पते  हैं,  बल्कि  देश  में
 सुख  पोर  समृद्धि  बढा  करते  हैं  '  जहां  देश  को
 उन  से  प्राशा  बनती  है,  वहां  देश  से  उन  को  भी
 राणा  होनी  चाहिए  t  इस  लिए  मैं  इस  बिल
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 को  किसी  भी  प्रकार  एक  निराशाजनक  कदम
 नहीं  मानता  हूं  ।

 आज  देश  के  सामने  एक  लड़ाई  की  स्थिति
 पैदा  हुई  है  हम  अठारह  सालों  से  निराशा
 की  स्थिति  में  थे  ।  राज  देश  के  सामने  जौ
 स्थिति  इस  प्रकार  पैदा  हुई  है,  उस  से  हमें
 घबराना  नहीं  है,  बल्कि  हमें  हिम्मत  पोर
 इरादे  पैदा  करने  हैं  ।  जो  यद्ध  की  स्थिति  राज
 देश  के  सामने  किसी  कारण  से  ग्रथवा  पाकिस्तान
 की  हठधर्मी  से  झाई  है  भौर  मजदूरों  के  सामने
 इस  बिल  के  रूप  में  जो  स्थिति  शाई  है  और  जो
 अवसर  हमें  प्राप्त  हुआ  है,  उस  को  मैं  कबीर  के
 इस  दोहे  के  द्वारा  प्रकट  करना  चाहता  हूं  :

 डागर  ऊपर  दौड़ना,  सुख  नदी  मत  सोच,
 पुष्य  पाया  दिवसीय,  भ्रांति  ढौर  न  खोय  ।

 इस  बिल के  द्वारा  मजदूरों  को  जो  थोड़ा
 सा  सहारा  मिला  है,  वह  हम  सभी  समझते
 हैं।  जब  इस  बिल  पर  बहस  चल  रही  थी,  तो  मैं
 ने  भी  इस  तरफ़  ध्यान  देने  की कोशिश  की  1
 मैं  जानता  हूं  कि  इस  बिल  के  बहुत  से  प्रनुवन्ध
 संदिग्ध  कौर  प्र तारतम्य पूर्ण  हैं  पौर  उन  में
 किसी  प्रकार  का  मेल  नहीं  बैठता  है  t  वह
 अलग  बात  है,  लेकिन  इस  बिल  को  पास  कर  देने
 से  हमारे  देश  में  चल  रहे एक  पुराने  झगड़े  का
 समाधान  हो  जायेगा  ।  काफ़ी  समय  से  हमारे
 मजदूर  संघों  शौर  उन  के  नेताझों  के  द्वारा  देश
 में  एक  बड़ा  संघर्ष  छिड़ा  हुआ  पा,  जिस  से
 हमारे  तमाम  मज़दूर  बर्ग  के  दिमाग़  में  एक
 प्रयोग  स्थिति  थी  |  मजदूर  वर्ग  को  असंतुष्टि
 को  देख  कर  जो  अध्यादेश  लाया  गया,  मैं  उस  के
 प्रौचित्य  में  पूर्ण  विश्वास  करता  हूं  ।  मंत्री
 महोदय  जिस  प्रकार  से  उस  ग्रध्यादेश  को  कानून
 टाइप  274  हैं,  मैं  उस  वा  भी  अनुमोदन  करता
 हैं  ।इस  बिल  में  बीस  कमीशन  की  सिफ़ारिशों
 का  प्रतीक  लाकर  मंत्री  महोदय  ने  बड़ा  काम
 किया  है  |

 कुछ  इस  तरह  की  बात  मेरे  'दिमाग  में
 पाती  हैं  कि  इसके  जरिये  जो  मुकदमे  खत्म  होने
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 चाहिये  थे,  जो  झगड़े  खत्म  होने  चाहिये  ये,  वें
 ख़त्म  नहीं  होंगे  बल्कि  वे  बं  |  संघर्ष  न  बढ़े,
 इसमें  वैसी  व्यवस्था  दिखाई  नहीं  देती  है  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  इससे  जो  एक  विवादास्पद
 स्थिति  पैदा  होगो,  उसकी  आर  से  माननीय
 मंत्री  जी  को  होशियार  रहने  की  जरूरत
 है  1

 22  brs.
 मंत्री  महोदय  बतायें  कि  भागे  वे  किस

 प्रकार  की  सुविधा  वह  दूरारे  मजदूर  वर्गों  को
 भी  देना  चाहते  हैं  |  कुछ  इस  तरह  के  मजदूर
 सभी  हैं  जिन  को  इससे  लाभ  नहीं  होगा  ।  भवन
 निर्माण  कर्मचारी,  परिवहन  कर्मचारी,  बीमा
 क्र मं चारी  इससे  प्रभावित  नहीं  होंगे  ।  मैं  जरूर
 चाहता  हूं  कि  उनको  भी  इसका  लाभ  मिले  ।
 उनको  भी  यह  सहूलियत  मिलनी  चाहिये  t

 पैराकी  झाजशा  से  मैं  इसके  साथ  साथ
 यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  म्यूनिसिपल
 कर्मचारी  हैं,  जो  सफाई  कर्मचारी  हैं,  वे  भी
 इससे  प्रभावित  होंगे  या  नहीं  यह  मैं  नहीं  जानता
 हैं  1  म्यूनिसिपैलिटी  के  इन्दर  जो  कम्पोस्ट
 खाद  का  काम  होता  है,  जो  लाभ  के  काम  होते
 हैं  जिन  में  मजदूर  वर्ग  काम  करता  है,  उनको
 भी  इसका  लाभ  मिलना  चाहिये  ।  जो  देश  का
 उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायक  होते  हैं,  जो  देश
 की  समृद्धि  जौर  खुशहाली  बढ़ाने  के  काम
 करते  हैं,  उन  पर  भी  इसका  प्रसर  हो  ऐसा
 मैं  चाहता  हूं  ।  इस  बिल के  द्वारा  मैं  चाहता
 हैं  कि  भवन  निर्माण  कर्मचारी,  परिवहन
 कर्मचारी,  बीमा  कर्मचारी,  गोदी  कर्मचारी,
 स्यूनिसिपैल-कर्मचारी,  शौर  वे  मजदूर  भी
 जो  कम्पोस्ट  प्राणी  का  लाभदायक  काम  करते
 हैं  ौर  शिन  में  एक  निराशा  सी  दिखाई  देती
 है,  उनको  भी  इससे  लाभ  होना  चाहिये  o  राज
 छापने  ऐसा  नही  किया  हैं  V

 art  यह  कहा  हैं  कि  चालीस  लाख
 के  कर्र  व  नये  मजदूरों  को  बोतस  की  सुविधा
 श्रान्त  हू ंगी  1  लेकिन  मैं  समझता  हुं  कि  बहुत
 भारी  संध्या  में  ऐस  मजदूर  भी  हैं,  जिन  को
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 इसका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  मैं  भाप  से  एक
 प्रा श्वा सन  चाहता  हूं  v  मैं  मौखिक  प्राश्वासन
 ही  नहीं  बल्कि  खुला  भाश्वासन  भाप  से  चाहता
 हूं  कौर  मैं  चाहता  हूं  कि  मझे  इसका  उत्तर  दिया
 जाएं  जो भाज  तक  मिलता  रहा  हैं  चीनी
 मिल  मजदूरों  को  या  दूसरों  को  उससे  कम
 उनकों  प्राप्त  नहीं  होना  चाहिये  ।  जितना
 बोनस  उनको  मिलता  थ।,  उतना  तो  उनको
 प्राप्त  होना  ही  चाहिये,  उससे  कम  नहीं  t
 बोनस  कमिशन  का  यह  ही  काम  नहीं  था  कि
 हमारे  मजदूरों  को  बोनस  का  लाभांश  मिले
 या  वह  यह  सिफारिश  करे  कि  उनको  सुविचारों
 प्राप्त  हों  उसका  काम  यह  भी  था  कि  उसके
 कार्य  से,  उसकी  प्रतिक्रिया  से  मजदूरों  को  कब
 तक  बोनस  की  शक्ल  में  जो  मिलता  हैं,  उससे
 ज्यादा  ही  मिले,  कम  न  मिले  इस  बात  पर
 मैं  चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय  ध्यान  दें  ।

 एप्रेंटिसशिप  में  जो  कर्मचारी  होते  हैं,
 जो  हमारे  इस  प्रकार  शिक्षार्थी  होते  हैं,  वे  जो
 उधर  शिक्षण  प्राप्त  करते  हैं,  उसको  भी  प्रा पने
 इस  सहूलियत  से  अलग  कर  दिया  है  |  एक
 प्रकार  से  वे  भी  प्रभावित  होते  हैं।  उनकी  प्रोर
 भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  t

 यह  जो  कदम  उठाया  गया  है,  एक
 प्रगतिशील  कदम  हैं,  समाजवाद  की  दिशा
 में  ले  जाने  वाला  एक  सही  कदम  है  कौर  मैं
 इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  मैं  यह  जरूर
 चाहता  हूं  कि  देश  के  अन्दर  बहू  दिन  जल्द
 जाये  जिस  दिन  बढें  से  बढ़े  लाभ  मेहनतकशों
 को  प्राप्त  हो  1  यही  नहीं  मैं  यह  भो  चाहता  हूं
 कि  देश  को  हुकूमत  में  भी  मजदूरों  का  एक  बढ़ा
 भाग  होना  चाहिये  L  लेकिन  राज  तक  हमने
 जो  मेहनतकशों  के  लिए  किया  है,  वह  बहुत  ही
 कम  किया  है  राज  मेहनतकश  प्रपना  फर्क
 प्रदा  करना  चाहते  हैं  ।  राज  देश  में  युद्ध  की
 स्थिति  है  और  वे  इस  में  प्रिया  खुलकर  पार्ट
 सदा  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ये  इस  विधेयक  का
 स्वागत  करता  हूँ  ।
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 झायँ  महोदय  :  यह  घण्टों  कोई  मेरे
 खेलने  के  लिए  रखी  हुई  है  ?

 श्री  बाल्मीकि  :  मेरे  दोनो  कान  खराब
 हैं  ।  इसलिए  मैंने  यह  लगा  रखा  है  a

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  दोनों  कान  खराब  हैं
 तो  इससे  भी  कैसे  सुनेगा  ।  घण्टी  मेरे  पास
 बोलने  के  लिए  नहीं  हैं।  घण्टी  न  सुनने  के  लिए
 ही  छापने  कानों  को  खराब  कर  लिया  है  1

 भरी  मु  लिये  (मुंगेर)  :  प्रध्यक्ष  महो-
 दय,  मुझे  बड़े  ही  खेद  के  साथ  मजदूर  मंत्री  ने
 जो  विधेयक  पेश  किया  है,  उसका  तीज  विरोध
 करना  नष्ट  रहा  है।  इस  विधेयक  में  एक
 चीज़  को  छोड़  कर  मुझे  कोई  प्रच्छन्न  नहीं
 दिखाई  दे  रही  है  शौर  बहू  एक  चीज़  यह  है
 कि  सभी  मजदूरों  को  न्यूनतम  बोनस  देने  का
 इंतजाम  एक  धारा  के  द्वारा  इस  में  किया  गया
 है।  इसके  भ्लाबा  इस  विधेयक  में  मुझे  कोई
 अच्छी  चीज  नहीं  दिखाई  पड़  रही  है  -  खास
 कर  मुझे  खेद  है  कि  जब  हमारे  देश  पर  एक  बड़ा
 संकट  आया  है  प्लोर  मुल्क  को  आक्रमण  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है,  णी  हालत  में  सर-
 कार  ने  वर्गीय  दृष्टिकोण  से  प्रेरित  हो  कर
 इस  विधेयक  को  इस  सदन  के  सामने  रखा  है  ।
 में  समझता  हूं  कि  वह  वर्गीय  दृष्टिकोण  पूंजी-
 पत्तियों  आधार  उद्योगपतियों  का  है  कौर  उनके  ही
 दृष्टिकोण  को  इस  विधेयक  के  जरिये  इस  सदन
 के  सामने  रखा  गया  है  ।

 कुछ  रोज  पहले  यहां  ट्रेंड  यूनियन  सगठनों
 की  एक  बैठक  राष्ट्रीय  संग्राम  समिति  के
 छाया  छत  में  हुई  थी  भौर  उस  में  यह  प्रस्ताव
 पारित  किया  गया  था  कि  इस  विधेयक  का
 विरोध  करने  के  लिए  सारे  देश  में  एक  बड़ा
 आन्दोलन  किया  जाएगा  ।  कई  जगहों  पर
 प्रदर्शन  होने  वाले  थे  ौर  महाराष्ट्र  में,  केरल
 में  और  दूसरे  राज्यों  में  2  सितम्बर  को
 हड़ताल  करने  का  भी  फैसला  हुआ  था  लेकिन
 जब  मजदूरों  ने  देखा कि  देश  के  ऊपर  आक्रमण
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 हो  रहा  है  तो  उन्होंने  फैसला  किया  कि  हम
 ऐसी  हालत  में  आन्दोलन  स्थगित  रखेंगे  गौर
 हड़तालों  प्लोर  प्रदर्शनों  का  जो  निर्णय  था
 उसको  उन्होंने  बदल  दिया  t  जो  राज  राष्ट्रीय
 प्राणवान  है,  मजदूरों  द्वारा  उसका  साथ  दिया
 जा  रहा  है  कोने  कोने  से  आवाज  ग्रा  रही  है,
 हर  कारखाने  का  मजदूर  वर्ग  यह  झ्रावाज  उठा
 रहा  है  कि  देश  में  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए
 और  प्रौद्योगिक  शान्ति  कायम  करने  के  लिए
 हम  प्रयत्न  करेंगे  ऐसी  हालत  में  मजदूर  मंत्री
 को  इस  बात  पर  सोचना  चाहिए  था  शौर  में
 समझता  हूं  कि  राज  भी  समय  है  जब  कि  इस
 विधेयक  को  वापिस  ले  सकते  हैं।  इस  में  जल्द-
 बाजी  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  '  मजदूर
 संगठनों  के  साथ  फिर  से  परामर्श  करके  इस
 विधेयक  में  प्रावश्यक  तबदीलियां  करके,
 हमें  वे  इस  सदन  के  सामने  ला  सकते  हैं  a

 मैं  किसी  विरोधी  दल  के  ऊपर  नुकता-
 चीनी  करना  पसन्द  नहीं  करता  हूं।  खास  कर
 इस  सदन  में  तो  मैं  बिल्कुल  भी  पसन्द  नहों
 करता  हूं  ।  लेकिन  राज  मैंने  देखा  है कि  मान-
 नीय  सदस्य  दांडेकर  जी  में  शौर  जो  सरकारी
 प्रवक्‍ता  है  उनमें  एक  अजीब  किस्म  का  गठ-
 बंधन  इस  बहस  में  हो  गया  है  /  यह  साफ
 दिखाई  दे  रहा  है  दाण्डेकर  जी  द्वारा  बोनस
 कमीशन  के  सामने  जो  सुझाव  दिये  गये  थे  बह
 एक  वर्गीय  दृष्टिकोण  से  प्रेरित  होकर  दिये
 गये  थे  t  प्रखर  वहीं  दृष्टिकोण  से  प्रेरित  हो
 कर  सुझाव  देते  तो  मैं  उनसे  मुत्तफ़िक़  होता  ।
 लेकिन  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  इस  विधेयक
 के  बारे  में  उनका  दृष्टिकोण  राष्ट्रीय  नहीं  बल्कि
 वर्गीय  रहा  है  कौर  खेद की  बात  यह  है  कि
 मजदूर  मंत्री  भी  बुनियादी  सवालों  पर  उन  से
 सहमत  हैं,  कौर  उनके  कई  सुझावों  को  उन्होंने
 कबूल  किया  है  |

 एक  बात  बाप  देख  खोजिये  |  कुछ  मज-
 दूसरों  को  बोनस  न  देने  का  इंतजाम  इस  में
 किया  गया  है|  बोनस  का  सम्बन्ध  प्रखर
 मजदूरी  से  और  पैदावार  से  है  तो  जिन  लोगों
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 ने  पैदावार  के  काम  में  हिस्सा  लिया  है  उन  सब
 मजदूरों  को  बोनस  देना  चाहिये  था  t  लेकिन
 एक  धारा  के  प्रकार  कुछ  मजदूरों  को  बोनस  न
 देने  का  फंसना  किया  गया  है।  साय  ही  साथ
 अधिकतम  बोनस  के  ऊपर  सोमा  बांध  दी
 गई  है  -  कई  कारखाने  ऐसे  हैं  जित  में  काफी
 मुनाफा  होता  है  और  भाजपा  हालत  में  उनको
 बीस  प्रतिशत  से  ज्यादा  भी  बोनस  मिल  रहा
 है  ।  लेकित  यह  कानून  पारित  होते  के  बाद
 ऐसी  स्थिति  हो  जाएगी  कि  बावजूद  खूब  मुनाफे
 के  इस  अधिकतम  सीमा  से  ज्यादा  बोनस  देने  से
 वे  इन्कार  करेंगे  शौर  उससे  मजदूरों  में  काफी
 प्रशान्ति  ौर  प्रसन् तोष  पैदा  होगा  ।

 उसी  तरह  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  मे ंजिन  का
 काम  व्यापारिक  उसूलों  के  झा घार  पर  होता  है
 उन  सभी  संस्थानों  में  दौर  उद्योगों  में  मजदूरों
 को  बोनस  मिलना  चाहिये  था  ।  लेकिन
 इस  में  इस  तरह  की  सीमायें  कौर  बन्धन  लगाये
 गये  हैं  जिन  के  फलस्वरूप  प्रार्वजनिक  क्षेत्र
 में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को,  मेरे  सवाल  में
 अधिकतर  मजदूरों  को,  बोनस  नहीं  मिल
 पायेगा  ।  यह  भी  एक  प्रतिक्रियावादी  सुझाव
 है

 साथ  साथ  माननीय  सदस्य  श्री  दांडेंकर
 जी  के  द्वारा  जो  सुझाव  पेश  किये  गये  हैं  तीसरी
 पझनुसूची  में,  बोनस  की  रकम  घटाने  के  हेतु,
 उनको  भी  सरकार  ने  मान  लिया  है  ny

 उसे  यह  भी  डर  है  कि  धारा  22  के  इन्दर
 औद्योगिक  झगड़े  कम  होने  के  बजाय  बढ़ने
 वाले  हैं।  इसलिए  धारा  22  के  ऊपर  मंत्री
 महोदय  को  पुनर्विचार  करना  चाहिए।  लेकिन
 खेद  की  बात  है  कि  विरोधी  दलों  के  द्वारा
 जितने  भी  सुझाव  शौर  संशोधन  रखे  गये  हैं
 उन  में  से  एक  भी  संशोधन  मजदूर  मंत्री  ने
 स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  इसलिए  मैं.  फिर
 शाप  की  मार्फत  मजदूर  मंत्री  जी  से  प्रयास  करता
 हूं  कि  देश  को  संकटकालीन  स्थिति  को  देखते
 हुए  इस  विधेयक  पर  बे  पुनविचार  करें  शौर
 मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  को  बौर  दूसरे  प्रति-
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 नीतियों  को  वह  बुलायें  a  जल्दबाजी  की  कोई
 जरूरत  नहीं  हैं  ।  एक  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण
 को  ले  कर  यह  बोनस  की  जो  जटिल  समस्या
 है,  इतका  हल  सरकार  को  निकालना  चाहिये।
 झगर  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  हम  इस  विधेयक  का.
 तीवर  विरोध  करने  पर  बाध्य  हो  जायेंगे  t

 श्री  याज्ञनिक  (भरहमदावाद)  :  प्रध्यक्ष
 महोदय,  बड़ें  प्रफप्तोस  की  बात  है  कि  कामगारों
 के  कल्याण  रूप  में  बोनस  जेसे  सवाल  पर  हुक-
 मत  की  तरफ  से  जो  बिल  प्राया  है  उस  का  मुगले
 विरोध  करना  पड़ता  है  ।  कई  सालों  से  बोनस
 के  बारे  में  झगड़ा  चल  रहा  है  1  झगड़ा  कर  के
 हजारों  लाखों  कामगारों  ने  काफी  बोनस  लिया
 भी  है  शौर  राज  भी  उस  का  फायदा  लेने  की
 ताकत  रखते  हैं  ।  कई  वर्षों  से  कामगारों  के
 आन्दोलनों  ने  मांग  पेश  की  हैं  '  मगर  यह
 कभ नसीबी  की  बात  है  कि  कामदार  संग-
 रनों  ने  मांगा  था  घोड़ा  लेकिन  कामगारों  को
 मिला  टट दु,  भोर  प्राज  हमारे  सामने  जो  बिल
 कराया  है  उस  में  हमें  यह  गधा  दिखलाई  पढ़ता
 है  ।  टट्टू  पर  तो  कभी  सवारी  कर  भी  सकते
 हैं  मगर  गधे  पर  सवारी  नहीं  कर  सकते  हैं  a
 mer  लात भी  मारता  है,  यह  भी  हम  भक्ति
 तरह  समझते  हैं  t

 कमिशन  की  जो  सूचनायें  थीं  वह  कुछ
 ठीक  थीं  t  उन  में  हुकूमत  ने  तब्दीली  की  ।
 उस  के  बाद  प्रहमदाबाद  में  4  भौर  5  भरतू-
 बर  को  कई  मजदूर  संगठनों  के  प्रतिनिधि,
 बैग्स  कौर  एल०  कराई  सी०  वगैरह  के,  इकट्ठे
 हो  गये  ।  यह  बोनस  के  सवाल  पर  राष्ट्रीय
 संग्राम  समिति  के  रूप  में  संगठित  हुए,  लेकित
 राज  हकुमत  ने  उस  के  महत्व  को  नहीं  पह-
 चाता  है  1  मगर  एक  बात  उसे  बराबर  समझ
 लेना  चाहिये  कि  बोनस  पौर  उस  के  अलावा  जो
 कौर  सवाल  हैं  महंगाई  वगैरह  के,  राजनीतिक
 कैदियों  की  मुक्ति  का  सवाल,  इन  सब  को  ले
 कर  राष्ट्रीय  संग्राम  समिति  ने  उन  को  हल  करने
 के  बारे  में  यह  सोचा  है  कि  झगर  उन  के  पास
 कोई  प्लोर  इलाज  नहीं  रहा  शौर  इसी  ढंग  से
 बोनस  बिल  विचार  करते  के  लिये  इस  सदन  के
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 [av  यायिक]
 सामने  रख  दिया  गया  तो  उनको  प्रा खीर  में
 भारत  बन्द  का  नारा  देना  पड़ेगा  a  यह  कम-
 नसीबी  की  बात  है  कि  सब  बातें  हमारे  मंत्री
 महोदय  की  जानकारी  में  हैं  शर  हमारे  कई
 भाइयों  ने  जरूरी  सुझाव  भो  रखें  हैं,  लेकिन
 कई  जगहों  पर  जो  बोनस  मिलता  था  उस  के
 ऊपर  मर्यादा  लगाई  गई  20  परसेन्ट  की  शौर
 कमिशन  ने  जो  सूचना  दी  थी  उस  में  मालिकों
 को  तरफ  से  दियें  गये  कई  सुझाव  स्वीकृत  हो
 गये  1  एक  ही  बात  पर  हमारे  कई  भाई  जोर
 देते  रहे  कि  4  परसेन्ट  मिनिमम  से  हम  बहुत
 खुश  हैं  क्योंकि  कई  लाख  कामगारों  को  शायद
 पहली  दफा  बोनस  मिलने  वाला  है  ।
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 मगर  यह  बोनस  मिलता  स्वयम्‌  सिद्ध  तो
 नहीं  है  ।  किसी  मिलमालिक  या  कारखानेदार
 पर  ऐसा  कर्ज  नहीं  रकबा  गया  है  कि  कानून
 होने  पर  वहू  एकदम  कामदार  को  बुला  कर  उस
 को  पैसा  दे  दें  -  इस  के  लिये  उस  को  कोर्ट
 में  जाना  होगा  ।  फिर  दूसरी  बात  यह  है  कि
 कोई  भी  मिलमालिक,  कोई  भी  थानेदार  स्थानीय
 गवर्नमेंट  के  सामने  यह  बात  रख  सकता  है  कि
 मुझे  तो  बहुत  नुकसान  हुसना  है।  मुझे  इस  में
 माफी  दी  जाये  |  यह  स्थानीय  सरकार  के
 ऊपर  है  कि  वह  उसे  माफी  दे  या  न  दे  t  मैं  तो
 सीधे  सादे  कामदार  की  हैसियत  से  देखता  हूं
 कि  किसी  भो  कामदार  को  4  परसेन्ट  सीधे
 हाथ  मिलते  वाला  नहीं  है  ।  उस  को  कोर्ट  में
 जाना  ही  पड़ेगा  1  भ्रम  हर  एक  प्राप्ति  तो
 कोई  थ  जा  नहीं  सकता  है  ।  किसी  रिहाना-
 इज्ड  यूनियन  के  जरिये  उस  को  यह  काम  करना
 होगा  ।  रिकग्नाइज्ड  यूनियन  कोई  हो  बह
 मजदूर  महाजनों  का  प्रतिनिधित्व  करती  है,
 जैसे  कि  कराई  एन०  नौ  यू  सी०  बगर हू  |
 रिकिग्नाइज्ड  यूनियन  को  ही  सौदा  करने  की
 जगह  है  |  इससे  सीधे  सादे  प्रयाज  में  मत-
 लब  यह  है  कि...

 एक  साधनों  सदस्य  :  4  परसेन्ट  से  भी
 कम  मिलेगा  |
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 श्री  याचिका  :  हो  सकता  है  4  परसेन्ट  से
 भी  कम  मिले  |  लेकिन  4  पर्सेन्ट  जो  बनता
 है  वह  भी  गवर्नमेंट  कलेक्टर  की  मार्फत  नहीं
 दिलवाती  है  ।  दस  के  लिये  भी  उस  को  कोर्ट
 में  जाना  पड़ता  है,  झगड़ा  करना  पड़ता  है  a
 नहीं  तो  झगड़ा  कर।  के  बाद  इकरार  करना
 पड़ता  है।  जत  आखिर  में  इकरार  करना  पड़ता
 है  तो  इस  के  माने  यह  होंगे  कि  कामगारों  को
 अपनी  ताकत  से  बोनस  के  बारे  में  सब  कारखाने-

 दारों
 से  लड़ना  पड़ेगा  |  मजदूरों  को  लड़ना

 पड़ेगा  t

 इसलिये  मैं  बड़े  पद  से  कहना  चाहता
 हूं  कि  इस  बिल  से  किसी  सवाल  का  फैसला  नहीं
 हुआ  ।  सिर्फ  इस  के  ऊपर  सीलिंग  लग  गई
 है  ।  मगर  सालिग  लगाने  के  लिये  जो  बोनस
 का  सारा  कानून  है  उस  से  कोई  फायदा  काम दादों
 का  होने  वाला  नहीं  है।  मैं  हुकूमत  को  चेतावनी
 देना  चाहता  हूं  कि  राज  तो  हमारे  हाथ  बंधे
 हुए  हैं  क्योंकि  राष्ट्रीय  क्राइसिस  है।  हम  चुप-
 चाप  बैठ  गये  हैं  ।  हम  को  जो  संघर्ष  करना
 चाहिये  था  इस  सम्बन्ध  में  उसे  हम  इस  वक्त
 नहीं  चलायेंगे  ।  लेकिन  हुकूमत  को.  समझ
 लेना  होगा  कि  झगर  यह  कानून  कायम  रहेगा
 तो  सारे  भारत  के  लाखों  कामगारों  को  जरूर
 फिर  लड़ता  पड़ेगा  सारे  देश  के  पूंजोपतियों
 पौर  कुबे  रपतियों  के  विरोध  में  ।  यह  खोज  न
 हो  i  के  लिये  श्री  मधु  लिमये  ने  जो  सूचना  दी
 है  उसे  मैं  पसन्द  करता  हूं  ।  मैं  मंत्री  महोदय
 से  प्रियंका  करता  हुं  कि  ब  भी  वे  इस  झगड़ा
 बढ़ाने  बाले  शोर  झान्दोलनत  को  उत्तेजित  करने
 वाले  बिल  को  वापस  ले  लें  मौर  सोच  समझ  कर
 दूसरा  बिल  हमारे  सामने  लायें  |

 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur):
 Sir,  the  history  of  the  labour  move-
 ment  in  every  country  is  strewn
 with  disputes  of  all  kinds  and  I  do
 not  think  that  my  country  can  be
 an  exception  to  that  rule.  Therefore
 I  believe  that  whatever  kind  of  Bill
 we  may  pass  there  will  be  litigation,
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 disputes  and  trouble,  But  I  would
 ask  my  learned  friends  wha  have
 Preceded  me  not  to  drop  fat  in  the
 fire,  add  to  the  complexities  of  our
 country  which  exist  at  present  and
 to  make  the  difficulties  which  we  are
 already  facing  more  formidable.

 This  Bill  has  got  two  sides.  I  am
 very  glad  that  this  Bill  is  going  to
 benefit  45  Jakhs  of  workers.  How
 that  figure  has  been  arrived  at  |  do
 not  know;  but  I  accept  the  word  of
 the  Labour  Minister  for  that.  If  it
 ig  going  to  do  that,  |  think,  it  is
 making  an  appreciable  advance  on
 the  existing  conditions  and  I  hope
 that  the  calculation  of  this  number
 will  be  made  as  judiciously  and  as
 distinterestedly  as  possible,  I  also
 think  that  the  guarantee  of  the  mini-
 mum  bonug  is  something  for  which
 we  should  all  feel  grateful  to  the
 Labour  Minister.  I  think  that  has
 been  done  in  order  to  satisfy  the
 legitimate  demands  of  the  working class,

 But  I  want  to  know  one  thing  and
 it  is  this.  I  think,  this  Bil]  to  which
 so  many  amendments  were  proposed
 by  the  Labour  Minister  himself  and
 by  the  hon.  Members  of  this  House
 is  a  Bill  which  makes  me  suspicious.
 I  do  not  know  why  this  Bill  should
 not  have  been  drafted  with  greater
 care  so  that  the  Labour  Minister
 should  not  have  had  to  propose  so
 many  amendments.  Usually,  what
 happens  is  that  the  amendments  of
 the  Ministers  are  like  “for  ‘1064,
 substitute  1968",  or  for  the  Seven-
 teenth  year,  substitute  the  Eighteenth
 year".  But  I  think  the  Labour
 Minister  has  proposed  d  ts
 to  this  Bill  like  any  hon.  Member  of
 this  House.  This  shows  in  what  way
 this  Bill  has  been  conceived  and  in
 what  way  this  Bill  has  been  draft-
 ed.  I  am  sure  the  Labour
 Miniser  will  see  to  it  that
 the  desultory  way  in  which
 this  was  conceived  and  drafted
 will  not  be  applicable  to  the  way  in
 which  this  will  be  applied.

 Sir,  the  whole  thing  has  been
 linked  up  with  profit.  Profit  is  a
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 very  very  difficult  thing  to  define.
 Profit  is  like  love,  ig  like  an  aggres-
 sion  or  anything  else  and  you  find
 it  so  difficult  to  arrive  at  g  judicious
 detinition  of  profit.  When  I  look  at
 the  Bill,  I  find  that  all  kinds  of
 clauses  have  been  introduced  to
 diminish  the  quantum  of  profit  which
 can  be  distributed  amongst  the  wor-
 kers.  |  think  this  Bill  will  give
 rise  to  a  greater  number  of  vagaries
 of  accountancy,  to  a  larger  number
 of  anomalies  of  expenditure,  to  4a
 considerable  number  of  departures
 from  normal  practices  than  anything
 else.  It  ig  because  the  whole  thing
 has  been  linked  up  with  profit.  It
 has  been  said  by  all  economists  that
 the  man  who  has  earned  profit  is
 very  reluctant  to  to  part  with  it.
 He  will  like  to  have  the  biggest  slice
 of  the  cake  for  himself  and,
 therefore,  he  will  try  to  do
 as  much  gs  possible  to  reduce
 the  amount  of  profit  which  can
 be  distributed  to  a  minimum  and  to
 appropriate  the  biggest  chunk  to
 himself,  So  the  Bill  has  to  be
 watched  from  this  angle.

 This  Bill  sets  up  a  very  bad  pre-
 cedent,  What  is  the  good  of  appoint-
 ing  a  Commission  by  the  Govern-
 ment  of  India  if  their  recommenda-
 tions  are  not  going  to  be  accepted?
 I  think  the  whole  machinery  of  the
 Government  of  India  for  appointing
 the  Commission  has  been  put  to  ridi-
 cule  by  this  Bill.  It  is  because  the
 majority  report  has  been  ignored  «nd
 the  dissentient  voice  of  one  hon.
 Member  has  been  raised  to  the  status
 of  prophet-hood.  He  has  berome  a
 prophet  of  the  labour  movement  and
 it  is  he  who  have  determined  what
 should  be  done  and  what  should  not
 be  done.  I  think  it  is  a  very  very
 bad  precedent.  It  was  an  ill-starred
 Commission  that  was  appointed  and,
 I  think,  nothing  like  this  should  hap-
 pen  In  future  in  this  country.

 One  point  more  and  I  have  done.

 An  bon.  Member:  Are  you  oppoes-
 ing  it  or  supporting  it?
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 Shri  D.C.  Sharma:  I  छा  both

 opposing  and  supporting  it,  He  does
 not  understand  anything  that  I  say.

 In  clause  32,  so  many  exceptions
 have  been  granted  that  I  think  the
 clause  needs  to  be  looked  into,  1
 want  to  submit  this  to  the  hon.
 Minister.  OQur  Government—it  is
 true  not  only  of  the  Labour  Ministry
 but  of  all  the  Ministries  in  this  Gov-
 ernment—the  Central,  the  wisest
 Government  that  we  have  and  the
 most  knowledgeable  Government
 that  we  have,  always  brings  forward
 Bills  and  always  tries  to  bring  for-
 ward  amendments  to  those  Bills.  If
 I  were  to  compile  the  list  of  the
 amendments  that  we  have  been  dis-
 cussing  on  the  floor  of  this  House  to
 the  Bills  that  had  been  passed,  you
 wil]  see  that  the  amendments  are
 larger  in  number  than  the  Bills

 ves  It  is  be  the  Bills
 are  prepared  in  a  fit  of  absentmin-
 dednesa  and  then  we  have  a  series
 of  I  the
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 Shri  A.  P.  Sharma:  Only  one  sug-

 gestion  |  want  to  make.  That  ia  very
 important.

 Mr.  Speaker:  Then,  there  are  others
 also,  Shri  Priya  Gupta,  Shri  Kashi
 Ram  Gupta,  Shri  8.  8.  Deshmukh  and
 others.

 Shri  A.  P.  Sharma:  That  will  help
 Shri  Priya  Gupta  also.

 Mr,  Speaker:  He  says,  his  sugges-
 tion  will  help  Shri  Sharma  also.

 Shri  A.  P.  Sharma:  All  right.
 let  him  make  a  suggestion.

 Then,

 Mr,  Speaker:  But  I  am  not  allowing
 both,

 Sbri  A.  P.  Sharma:  Shri  Priya  Gupta
 agrees.

 Mr,  Speaker:  He  agrees  but  my
 Labour  Minister  who  has  the  welfare
 of  the  labour  at  heart,  who  wants
 to  do  good  to  the  labour  community
 and  who  is  not  afraid  of  the  chal-
 lenges  which  have  been  given  to  him,
 that  he  will  see  to  the  working  of
 this  Bill  in  the  next  six  months  and
 then  see  what  lacunae  it  has  and
 also  bring  forward  an  amending
 Bill  so  that  this  Banus  Bill  which  is
 a  kind  of  charter  for  the  workers  of
 India  and  which  gives  hope  to  our
 workers  should  really  become  like
 that.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Minister.

 Some  hon.  Members  =  rose—

 Mr.  Speaker:  I  cannot  give  more
 time.  We  have  spent  6  hours  instead
 of  §  hours.  The  hon.  Minister.

 Shri  A,  P.  Sharma  (Buxar):  I  have
 only  to  make  a  suggestion.

 Mr.  Speaker:  He  had  an
 tunity;  he  has  already  spoken.

 oppor-

 agree  t  is  also  ry.

 Shri  D.  Sanjivayya:  Mr.  Speaker,
 Sir,  I  am  very  grateful  to  the  hon,
 Members  for  having  taken  part  at  this
 last  stage  of  the  discussion  relating  to
 this  Bill.

 It  has  been  stated  that  rmall  enter-
 prises  and  entrepreneurs  may  suffer
 on  account  of  this  Bill.  It  has  also
 been  stated  that  certain  classes  of
 workers  may  also  not  be  bencfited  to
 the  extent  they  are  expected  to.  The
 difficulties  will  arise  whenever  we
 embark  upon  a  mew  scheme  and  as
 we  implement  it,  as  we  gain  experi-
 ence,  probably  we  will  have  to  modify
 the  scheme  and  then  amend  the

 ache!  In  a  similar  way,  I  would
 like  to  give  an  assurance...,.

 Shri  A.  P.  Sharma:  Include  more
 number  of  workers.

 Shri  D.  Sanjivayya:  ....here  that
 after  this  scheme  works  for  a  reason-
 ably  good  length  of  time,  if  there  are
 any  difficulties,  we  will  certainly  try
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 to  modify  it  or  if  there  are  difficult-
 ies  which  could  be  removed  by  utilis-
 ing  the  powers  under  clause  37,  we
 will  certainly  do  it.  Clause  37  says:

 “If  any  difficulty  or  doubt  arises
 in  giving  effect  to  the  provisions
 of  this  Act,  the  Central  Govern-
 ment  may,  by  order  published  in
 the  Official  Gazette,  make  such
 Provision,  not  inconsistent  with
 the  purposes  of  this  Act  as  appears
 to  it  to  be  necessary  or  expedient
 for  the  removal  of  the  difficulty
 or  doubt;  and  the  order  of  the
 Central  Government,  in  such  cases,
 shall  be  final.”

 Bo,  that  way,  we  will  try  to  help  the
 workers  or  small  entrepreneurs  or
 amall  industries,

 Another  criticism  against  the  Bill
 is  that  a  dangerous  precedent  haa  been
 established  by  modifying  the  recom-

 dations  of  this  C  ssi  I
 would  like  to  recall  to  the  memories
 of  the  hon.  Members  the  incident
 which  occurred  at  the  time  of  the  ap-
 point  of  this  Commisai  There
 Was  some  dispute  with  regard  to  the

 Position  of  the  C  and,
 therefore,  my  predecessor,  Shri
 Gulzarilal  Nanda,  made  !t  very  clear
 that  Government  will  have  the  right
 to  consider  the  situation  if  the  recom-
 mendations  of  the  Commission  are
 not  unanimous.  In  this  case.  the
 Tecommendations  were  not  unanimous
 and,  therefore,  Government  exercis-
 ed  that  right...  (Interruption).

 Shri  Indrajit  Gupta:  You  exercised
 “he  right,

 Shri  D.  Sanjivayya:  We  exercised
 the  right  when  it  was  necessary  and
 when  it  was  reasonable.  It  was  felt
 by  some  hon.  Membera  that  this  would
 be  a  bad  precedent  and  it  may  affect
 the  functioning  of  the  various  tripar-
 tite  wage  boards.  The  wage  boord

 stands  on  a  different  footing.  The
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 recommendations  of  the  wage  board
 will  have  to  be  implemented  by  the
 employers  by  a  sort  of  goodwill  bet-
 ween  the  employers  and  workers
 created  there.

 If  the  employers  do  not  implement
 them,  there  is  nothing  by  which  Gov-
 ment  can  compel  them  except  making
 it  a  dispute  and  referring  it  to  a
 tribunal.-

 Government  are  accused  of  having
 favoured  big  employers  and  the
 amount  of  criticism  levelled  on  behelf
 of  the  employers  is  well  known  to
 everybody.  So,  when  Government  is
 criticised  both  by  the  employers  and
 the  workers,  |  take  it  that  the  Gov-
 ernment  have  taken  an  unbiased  and
 impartial  attitude.

 Two  clauses,  namely,  20  and  32,  are
 supposed  to  be  very  retrogade  accord-
 ing  to  some  hon.  Members.  Clause  20
 refines  what  public’  sector  is  and  this
 is  nothing  but  a  recommendation  of
 the  Bonus  Commission  just  as  it  was
 made.

 An  hon,  Member:  Was  it  unanimous?
 Shri  0.  Sanjivayya:  Yes.  The  second

 is  clause  32.  This  gives  exemption  to
 certain  classes  of  employees.  There
 again  most  of  the  categories  mention-
 ed  are  according  to  the  recommenda-
 tions  of  the  Bonus  Commission.  No
 doubt  Government  have  also  includ-
 ed  certain  categories,  namely,
 Finance  Corporations,  etc.  Here
 certain  hon.  Members  raised  a
 point,  as  they  did  earlier  also,  that
 exclusion  of  seamen  and  dock  workers
 was  not  desirable.  I  would,  in  this
 connection,  like  to  quote  the  recom-
 mendation  of  the  Bonus  Commission
 itself.  With  regard  to  seamen,  it  is
 said:

 “In  the  view  we  have  taken,
 our  recommendations  would  not
 apply  to  seamen,  Even  otherwise
 the  question  of  bonus  to  them
 raises  certain  §  difficulties  which
 must  be  borne  in  mind.  If  Indian
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 [Shri  D.  Sanjivayya]
 shipping  companies  engaged  in
 foreign  trade  were  required  to
 pay  bonus  to  seamen,  it  would  put
 them  at  a  disadvantage  i.  com-
 petition  with  foreign  shirping
 companies,  and  it  would  be  difh-
 cult  to  attempt  to  apply  the  bonus
 formula  to  foreign  shipping  com-
 panies.”

 On  account  of  this  recommendati¢n,
 we  had  to  exclude  seamen.  With  re-
 gard  to  dock  workers,  the  Bonus
 Commission  had  made  the  following
 recommendation:

 “In  view  of  the  particlar  cir-
 cumstances  in  which  stevedore
 labour  is  employed  under  the  de-
 casualisation  scheme  we  are  clear
 that  our  general  formula  would
 be  inapplicable;  so  also  any  system
 of  minimum  and  maximum  bonus.
 We  recommend  further  that  the
 bonus  pool  system  for  stevedore
 labour  in  Bombay  should  also  be
 applied  at  other  ports,  including
 Calcutta,  subject  to  such  modifica-
 tions  as  local  conditions  may  re-
 quire.”

 That  is  why  we  have  asked  all  the
 Chairmen  of  the  vurious  Dock  Labour
 Bourds  to  examine  the  question  as  to
 how  far  they  could  implement  the
 system  of  bonus  available  to  Dock
 workers  in  Bombay  Port.  They  have
 already  started  the  discussion  between
 the  employers  and  the  employees.

 With  regard  to  Section  10,  every-
 body  feels  happy  about  it,  but  some
 hon,  Members  have  expressed  =  their
 apprehension.  I  have  already  made
 it  very  clear  that  this  coul:!  be  upheld
 by  courts  in  the  light  of  the  argu-
 ment  that  this  is  being  done  in  order
 to  give  social  and  economic  justice  to
 the  poorer  classes.  As  I  said  earlier,
 about  45  lakhs  of  workers,  who  never
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 got  this  benefit  before,  would  be  bene-
 fited.  Even  if  they  get  the  mini-
 mum  of  Rs.  40,  it  will  be  about  Rs.  8
 crores  per  year.  According  to  the
 present  formula  contemplated  under
 this  Bill,  the  bonus  is  payable  on  dear-
 ness  allowance  and  basic  wages;  pre-
 viously  it  was  only  on  basic  wage.

 With  regard  to  Section  34,  which
 gives  protection  of  past  benefit,  I  do
 not  share  doubts  which  the  hon.
 Members  have.  I  have  made  this
 point  very  clear  earlier  and  I  do  not
 want  to  take  any  more  time  of  this
 House.  Two  hon.  Members  said  that
 this  was  a  step  in  the  right  direction,
 that  it  was  a  progressive  step  and
 that  it  was  an  advance  wver  the  pre-
 sent  position.  I  thank  them  all  for
 those  remarks.

 In  the  end  I  would  like  unce  again
 to  appeal  through  this  House  to  the
 workers  as  well  as  employers  to  main-
 tain  industrial  peace  and  if  there  is
 any  difficulty,  I  assure  them  that  it
 will  be  removed  under  Section  37  and
 if  further  steps  are  necessary,  Gov-
 ernment  would  certainly  consider
 them  sympathetically.

 tt  मधु  लिया:  प्रत्यक्ष  महोदय,  हम  ने
 झपकी  मार्च  मंत्री  महोदय  से  यह  दर  वास्त
 की  थी  कि  बह  इस  बिल  को  वापस  ले  लें।
 कण  वह  इस  को  वापस  नहीं  ले  हे  है  ?

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  जो  क्वैस्टियन  में
 हाउस  के  सामने  रख  रहा  हूं.  माननीय
 सदस्य  उस  को  शर्तें।  क्‍या  में  इस  बिल  को
 वापस  लें  सकता  हूं  ?

 Mr.  Speaker;  The  question  is:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed."

 The  motion  was  adopted.
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 Division  No.  24]
 Abdul  Reshid,  Rakhshl
 Abdul  Wahid,  Shri  T.
 Alagesan,  Shri
 Alva,  Shri  Joachim
 Aney,  Dr.  M.S,
 Beara,  Shri
 Borooha,  घाघ  P.  C.
 ‘Chaturvedi,  Shri  5.  N.
 Chuni  Lal,  Shri
 Dandeker,  Shri  N.
 Das,  Shri  B.  K.
 Des,  Sho  N.  T.
 Deo,  Shri  P.  KE,
 Deshmikh,  Shri  Shivaji  Rao  s.
 Dighe,  Shri
 Dinesh,  Singh  Shri
 Dixit,  Shri  G.  N.
 Dorai,  Shri  Kasinatha
 ‘Gange  Devi,  Shrimati
 Gowdh,  Shri
 ‘Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Heda,  Shri
 Kedaria,  Shri  CG.  M.
 Krishnamechar],  Shri  T.  T.
 Lalit  Sen,  Shri
 Laskar,  Shri  N.  R.
 Mahadeva  Proud,  Dr.
 Majithia,  Shri

 Alvares,  Shri
 Banerpee,  Shri  5.  M.
 Gupta,  Shri  Indrajit
 ‘Gupta,  Shri  Kashi  Ram
 Gupu,  Shri  Priya

 AYES
 Maruthiah,  Shri
 Mauriya  Din,  Shei
 Mathur,  Shri  Shiv  Charan
 Mehdi,  Shri  SAL
 Mehrotra,  Shri  Braj  Wihari
 Melkote,  Dr.
 Mengi,  Shri  Gopal  Datt
 Miraa,  Shri  Baker  Ali
 Mishra,  Shri  Bibhuti
 Mishra,  Shri  M.  P.
 Mohiuddin,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri  PD.  J.
 Niranjan  Lal,  Shri
 Paliwal,  Shri
 Pandey,  Shri  R.  Ss.
 Pant,  Shri  K.  a ह  Shri  9.  5.
 Patnaik,  Shri  B.C,
 Pattabhi  Raman,  Shri  C.  R.
 Prabhakor,  Shri  Naval
 Raj  Buhadur,  Shri
 Raiden  Singh,  Shri
 Raju,  Dr.  D.  5.
 Ram  Sewak,  Shri
 Ramaswamy,  Shri  V.  K-
 Ramdhand,  Das,  Shei
 RKampure,  Shri  M.

 NOES
 Kamath,  Shri  HV,
 Kandappan,  Shin
 Kohar,  Dr.
 Misra,  Shri  U.  M.
 Mukerjce,  Shri  H.  N,
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 Rao,  Shri  Krishnamoorthy
 Rao,  Shri  Ramepathy
 Reddiac,  Shri
 Reddy,  Shri  Lings
 Sedhu  Ram,  Shri
 Saha,  Dr.  5.  Ky
 Sahu,  Shri  Rameshwar
 Samanta,  Shri  5.  (३.
 Sharma,  Shri  A.  P.
 Sharma,  Shri  D.C.
 Sheo  Narain,  Shri
 Shinde,  Shri
 Shree  Nurayan  Das,  Shri
 Sinha,  Shri  Satya  Narayan
 Snatak,  Shri  Neradeo
 Subbaraman,  Shri
 ‘Tiwary,  Shri  DN.
 ‘Tiwary,  Shri  K.  ्य
 Tiwary,  Shri  रि,  s.
 ‘Tula  Ram,  Shri
 Tyagi,  Shri
 Upadhyaya,  Shri  Shiva  Dutt
 Vyas,  Shri  Radheylal
 Wadiwa,  Shri
 ‘Waanik,  Shri  Balkrishna
 Yadave,  Shri  B.  PF.

 Murmu,  Shri
 Pandey,  Shri  Sarjpes
 Sen,  Dr.  Ranen
 Wurlor,  Shri
 Yajnik,  Shri
 Yashpal  Singh,  Shri

 Mr.  Speaker:  The  result  of  the
 Division  is:  Ayes  85;  Noes  I6.

 The  motion  was  adopted.

 2.4i  brs,
 UNION  TERRITORIES  (DIRECT

 ELECTION  TO  THE  IIOUSE  OF
 THE  PEOPLE)  BILL

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Home  Affairs  (Shri  Hathi):  I
 beg  to  move:

 “That  the  Bill  to  provide  for
 direct  election  in  certain  Union
 Territories  for  filling  the  seats  al-
 lotted  to  them  in  the  House  of  the

 People  and  for  matters  connected
 therewith  be  taken  into  con-
 sideration”.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hosh-
 angabad):  On  a  point  of  order,  Sir.
 I  am  loth,  I  do  not  wish,  to  obstruct
 or  delay  the  passage  of  ‘his  Bill,  It
 is  a  very  welcome  measure,  but  I
 would  have  been  happy  if  the  Gov-
 ernment  had  had  more  regard  for  the
 Tules  of  procedure.

 Mr.  Speaker:  Shri  Kamath  would
 Temember  that  normally  these  points
 are  raised  after  the  motion  has  been...

 Shri  Harl  Vishnu  Kamath:  The  hon,
 Minister  has  moved  the  motion  al-
 ready,
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 Mr.  Speaker:  It  is  only  after  l  place
 the  motion  before  the  House  that
 normally  these  points  are  raised.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  |  thought
 that  as  soon  os  he  had  moved  it,  it
 would  be  in  order  for  me  to  raise  the
 Point.

 Mr.  Speaker:  That  can  be  raised
 after  the  speech  in  connection  with,
 the  motion  has  been  made  also.  How
 long  is  the  hon,  Minister  likely  to
 take?

 Shri  Hathi:  One  hour  has  been  al-
 lotted  for  this  Bill,  and  I  think  I
 would  take  about  0  to  2  »yinutes  and
 in  any  case  not  more  than  about  5
 minutes.

 Mr.  Speaker:  All  right,  Shri  Kamath
 may  raise  his  point  now.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  |  would
 like  to  invite  your  attention  to  rule
 69(l)  of  our  Rules  of  Procedure.  But
 before  I  read  out  that  rule,  may  I
 Point  out  that  the  last  sentence  in  the
 Statement  of  Objects  and  Reasons  ap-
 Pended  to  the  Bill  reads  thus:

 “The  Bill  seeks  to  provide  that
 at  the  next  general  election  and
 thereafter  as  and  when  necessary these  seats  ghall  be  filled  ky  direct
 election.”
 That  is  a  very  welcome  thing,  and

 we  are  quite  happy....
 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur): What  is  the  hon.  Member's  point?
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Why  is

 my  hon.  friend  impatient?  The
 ‘Speaker  fs  there  to  conduct  the
 business.

 Shri  D,  C.  Sharma;  The  hon.  Mem-
 ber  is  taking  too  much  time  and  he
 will  take  away  my  time  thereby.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  My  hon.
 friend  had  better  learn  some  method

 -of  speaking.

 SEPTEMBER  9,  965  (Direct  Election  to  the  4770
 House  of  the  People)  Bill

 We  are  happy  that  the  three  Union
 Territories  which  had  so  far  been  ex-
 cluded  from  this  privilege  of  direct
 election  will  also  share  along  with  the
 other  Union  Territories  this  privilege
 and  honour  of  sending  their  represen-
 tatives  to  the  Lok  Sabha  by  direct
 election.  But  the  financial  memo-
 radum  that  is  appended  to  this  Bill,
 which  refers  to  the  extra  expenditure
 that  will  be  involved  says  in  para-
 graph  2,  rather  baldly,—not  boldly—
 that:

 “It  is  not  possible  to  give  pre-
 cise  details  of  the  expenditure  but
 on  a  rough  estimate  it  would  be
 about  Rs.  76,000,".

 Sub-rule  (l)  of  rule  69  contains  a
 mandatory  provision,  that:

 “A  Bill  involving  expenditure.
 shall  also  give  an  estimate  of  the
 recurring  and  non-recurring  ex-
 penditure  involved  in  cage  the  Bill
 is  passed  into  law.”.

 Judging  by  the  Statement  of  Sojects
 and  Reasons,  Government  are  well
 aware,  are  conscious  of  the  fact  that
 there  will  be  recurring  expenditure
 because  they  have  used  the  words
 ‘and  thereafter  as  and  when  neces-
 sary’:  that  means,  not  merely  at  the
 next  general  election  but  as  and  when
 necessary  thereafter.  Only  a  lump
 sum  of  Rs.  76,000  has  been  mentioned
 in  the  financial  memorandum.  But
 there  is  no  indication  as  to  whether
 it  is  recurring  or  non-recurring  ¢x-
 penditure  that  would  be  involved  from
 the  Consolidated  Fung  of  India.

 May  I,  therefore,  seek  a  ruling  on
 this  point  whether  it  is  not  obligatory
 in  view  of  this  rule  of  procedure,  on
 the  part  of  Government  to  give  in
 such  cases,  a  rough  or  approximate
 estimate  if  they  cannot  give  a  precise
 one,  of  the  recurring  and  non-recur-
 ring  expenditure  that  would  be  in-
 volved  from  the  Consolidated  Fund  of
 India  in  case  this  Bill  is  passed  into
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 law?  I  would  request  you  to  decide
 this  point  of  order  before  the  Bill  is
 taken  wp  for  consideration.

 Mr.  Speaker:  Has  the  hon.  Minister
 te  say  anything?

 Shri  Hathi:  I  think  that  it  is  a  very
 simple  matter,  that  when-the  finan-
 ¢ial  memorandum  mentions  that  there
 shall  be  an  estimated  expenditure  of
 Rs.  76,000,  it  means  that  this  will  have
 to  be  incurred  as  and  when  the  elee-
 tions  occur.  This  expenditure  is  going
 to  be  incurred  at  the  next  =  general
 elections.  But  clause  6  of  the  Bill
 provides  that  the  sitting  Members  will
 continue  to  represent  these  areas  till
 the  next  general  election.  After  that,
 elections  will  be  there,  and  they  would
 imvolve  an  expenditure  of  Rs.  76,000.
 J  do  not  think  that  there  is  any  point
 of  order  whatsoever.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  It  is  not
 clear  from  the  financial  memorandum
 whether  it  would  be  recurring  or  non-
 recurring.

 Shri  D.  C.  Sharma:  I  do  not  think
 that  this  point  has  been  referred  to
 jn  the  Representation  of  the  People
 Act.  I  think  there  is  no  provision
 mads  there  for  recurring  and  non-
 recurring  expenditure.  I@hink  the
 whole  thing  is  lumped  together  there.

 Shri  Bari  Vishon  Kamath:  But  our
 rules  of  procedure  provide  like  that

 Mr.  Speaker:  The  rule  as  it  stands
 does  require  that  the  recurring  and
 the  non-recurring  expenditure  ought
 to  be  piven  separately.  In  the  finan-
 ia!  memorandum  attached  to  this
 Bil}  Government  say  that  so  far  as
 they  con  visualise  about  the  next  elec-
 tions  which  are  near  at  hand—as  re-
 fards  the  others,  they  cannot  just  at
 Present  say,  what  the  amount  will  be;
 and  even  in  respect  of  the  next  gene- rel  elections  near  at  hand  they  pro-
 bably  feel  that  they  cannot  give
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 the  flures  correctly  but  they  can
 only  give  8  rough  figure  that
 might  include  both—the  total  expendi-
 ture  would  be  about  Rs  76,000.  Nor-
 maliy,  the  point  made  out  by  Shri
 Kamath  would  be  right,  that  Govern-
 ment  should  give  the  expenditure
 under  both  the  heads.  But  failure  to
 do  so  does  not  throw  out  the  Bill  al-
 together.  During  the  debate  also.
 Government  may  mention  some  figure
 or  may  give  sOme  assessment  or  give
 some  ‘mete-rough’  as  it  is  called  and
 Probably  that  would  be  better...

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  If  |
 have  heard  the  hon.  Minister  aripht,
 he  said  that  at  every  election,  after
 the  next  general  elections  also  the
 sum  involved  would  be  Ea.  76,000.
 War  that  what  he  meant?

 Mr,  Speaker:  He  cannot
 generally.

 say  that

 Shri  Hathi:  |  have  given  a  rough
 estimate.  हद  cannot  say  it  generally.

 2.48  brs

 (Mr.  Deruty-Sreaner  in  the  Chairl

 This  is  a  small  Bul  providing  for
 direct  election  to  the  House  of  the
 People  in  the  Union  Territories  of
 the  Andaman  and  Nicobar  Islands,
 the  Laccadive,  Minicoy  and  Amin-
 divi  Islands  and  Dadra  and  Nagar
 Haveli.  Under  article  8  of  the
 Constitution,  25  seats  in  the  Lok
 Sabha  have  been  set  apart  for
 the  Union  Territories.  Out  of  these,

 been  =  allotted one  seat  each  has
 to  the  Union  Territorics  of  the
 Andaman  and  Nicobar  Islands,
 Lacesdive.  Minicoy  and  Amindivi
 Islands  and  Dadra  and  Nagar  Haveli.
 At  present.  these  seats  are  filled  by
 nomination  by  the  President  under
 section  4  of  the  Representation  of
 the  People  Act,  1950  Provision  had
 been  made  for  nomination  to  the
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 seats  allotted  for  the  Andaman  and
 Nicobar  Islands  merely  because  there
 were  insuperable  difficulties  in  intro-
 ducing  the  elective  system  owing
 mainly  to  difficulties  of  transport  and
 communications  in  the  islands  them-
 seives.  Now,  communications  have
 been  improved,  and  we  are  trying  to
 exteng  them.  Moreover  there  was  a
 demand  from  the  people,  which  was
 a  legitimate  demand,  that  there  should
 be  an  elected  representative  rather

 than  a  nominated  one.  That  demand
 was  justified.  As  the  means  of
 communications  have  improved  to  a
 very  great  extent,  there  will  not  be
 difficulties  in  having  elections  throu-
 ghout  the  islands,

 So  far  as  Dadra  and  Nagar  Haveli
 is  concerned,  even  in  1961,  when  the
 Bill  in  connection  therewith  was
 being  discussed  here,  hon.  Members
 eriticised  and  demanded  that  there
 should  be  direct  election  ang  not
 nomination.  At  that  time,  however,
 the  time  at  our  disposal  was  very
 short,  because  the  elections  were
 to  take  place  jn  962  and  delimitation
 hag  to  be  made.  The  late  Prime
 Minister  then  promised  that  this
 woulg  only  be  a  temporary  measure
 and  that  by  the  next  general  elec-
 tion,  a  Bill  would  be  brought  forward.
 This  Bill  is,  in  a  way.  in  fulfilment
 of  that  assurance.

 The  proposals  containe,  in  the  Bill,
 the  operational  clauses,  are  in  clauses
 3  to  6.  Clause  3  provides  that  in  these
 Union  Territories,  there  shal]  be
 direct  election  to  the  House  of  the
 People  ang  for  that  purpose  each
 Union  Territory  shall  constitute  one
 parliamentary  constituency  ag  in  Delhi
 which  has  no  State  Assembly.

 Clause  4  is  concerned  with  amend-
 ing  the  Representation  of  the  People
 Act,  1950.  Sub-clause  (a)  seeks  to

 ‘delete  the  provision  for  nomination
 from  that  Act  so  far  as  these  Terri-
 tories  are  concerned  so  that  it  will  be
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 and  (९)  seek  to  amend  the  Representa_
 tion  of  the  People  Act,  1950,  It  is
 about  the  preparation  of  rolls  for  the
 parli  tary  constituenci  As  in
 the  case  of  Delhi,  here  also  each
 constituency  will  be  ,  parliamentary
 constituency.  There  wil]  not  be  any
 need  for  State  Assemblies.  There
 will  be  only  one  representative  for  the
 whole  area.

 Clause  5  is  also  a  similar  amend-
 ment.

 Clause  6  provides  that  the  present
 sitting  Member  in  the  Lok  Sabha  of
 each  Union  Territory  shall  continue
 to  represent  that  Territory  till  the
 dissolution  of  this  House.  But  if  in
 the  meanwhile,  a  vacancy  occurs,  it
 shall  be  filled  by  nomination  by  the
 President  and:that  person  shally  re-
 present  the  Territory  in  the  House  of
 the  People  until  its  dissolution,  It
 only  envisages  that  the  present
 Member  will  continue  till  the  disso-
 lution  of  this  House.  but  if  by  chance
 tomorrow  a  Vacancy  occurs,  it  may
 not  be  possible  to  hold  election  im-
 mediately  because  delimitation  and
 all  that  has  to  be  done,  which  may
 not  be  ready  by  then.  Therefore,  till
 the  dissolution  of  the  present  House
 of  the  People,  if  there  is  a  vacancy,  it
 will  be  filled  by  nomination.  After
 that,  undergelause  3  the  alection  will
 be  direct.

 T  think  this  is  a  Bill  which  should
 be  welcomed  by  all  sections  of  the
 House.  We  are  giving  direct  repre-

 tati  to  the  people  of  the  area
 in  the  Lok  Sabha.  There  should  be
 no  controversy  over  this,  TI  therefore
 commend  the  motion  to  the  House.

 Mr.  Depoty-Speaker:  Motion  moved:

 “That  the  Bill  to  provide  for
 direct  election  in  certain  Union
 territories  for  filling  the  seats
 allotted  to  them  inthe  House  of  the
 People  and  for  matters  connect-
 ed  therewith  be  taken  into

 by  direct  election.  Sub-cl.  (b)  eration”.
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 Shr,  P.  K.  Deo  (Kalahandi):  Mr.
 Deputy-Speaker,  I  had  the  privilege
 to  be  associated  in  the  tour  of  the
 Andamans  sponsored  by  the  Home
 Ministry  in  April  last  year.

 “Shri  Hari  Vishou  Kamath:  On  a
 paint  of  order,  I  am  sure  you  will
 agree  that  when  my  hon.  friend,  Shri
 Pratap  Kesari  Deo—who  has  come
 back  from  a  worlg  tour,  not  only  a
 tour  of  the  Andamans—speaks,  there
 should  be  quorum  in  the  House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung....Now  there  is  quorum.
 He  may  continue,

 Shri  P.  K.  De®:  Then  |  had  the  pri-
 vilege  of  submitting  4  note  to  the
 Home  Ministry  suggesting  certain
 administrative  and  constitutional  re-
 forms.  |  congratulate  the  Ministry
 on  having  accepted  at  Jeast  one  of
 my  recommendations  which  has  now
 come  in  the  shape  of  this  Bill  which
 IT  hope  will  have  the  unanimous  sup-
 port  of  the  House  and  wil!  be  passed
 and  given  effect  to,

 I  would  like  to  confine  my  detailed
 observations  to  the  Andaman  and
 Nicobar  islands.  Even  though  in  a
 parliamentary  constituency  in  the
 mainland  we  represent  a  lakh
 People,  the  representative  from
 Andamans  and  WNicubars  woulg  re-
 Present  only  65,000  people.  It  has
 got  an  area  of  3,200  square  miles.
 There  are  nearly  250  smal  islands
 scattered  in  the  Andaman  and  Nico-
 bar  group.  Between  the  two  groups is  the  ten  degree  channel]  which  is  not
 always  navigable,  which  makes  com-
 munication  more  difficult

 The  65,000  population  of  the  Anda-
 man  and  Nicobar  group  of  islands  are
 divided  into  four  groups.  One-
 fourth  are  the  “loca!  borns",  deacen-
 dants  of  the  origina]  settlers.  This
 was  oa  pena)  «ettlement,  Kalapani.
 They  went  there  in  1858,  when  they
 were  sent  there  after  the  great  revolu-
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 tion  of  that  year,  the  first  war  of  in-
 dependence.  They  settleg  in  those
 groups  of  islands.  That  was  how  the
 penal  settlement  started  The  cellu-
 lar  jail  and  grim  walls  of  it  are  a
 testimony  tothe  penance  and  sacrifice
 ang  bear  witness  of  leaders  like
 Lokamanyy  Tilak,  the  Savarkar  bro-
 thers,  Bhai  Parmanand,  Barindra-
 kumar  Ghose  and  Ulhaskur,  whose
 golden  deeds  have  enriched  the
 pages  of  this  country’s  history.
 One-fourth  of  the  population  repre-
 sents  labour  force;  they  are  casual
 labour  who  go  from  the  mainland  for
 various  PWD  works  and  forest  opera-
 tions.  One-fourth  represents  the  East
 Bengal  refugees.  One-fourth  repre-
 sent;  the  original  inhabitants  of
 Andamans,  who  are  of  a  tribal  charac-
 ter—the  Onges,  Andamanis,  Jarawas
 and  Sentanalese,  whose  numbers  are
 being  greatly  reduced.  There  oare
 only  24  Andamanis  Ieft,  they  are  not
 multiplying.  It  is  a  dying  ruc.  90,
 the  problem  of  Onges  is  very  serious
 and  needs  careful  attention  for  the
 preservation  of  their  culture,  Jarawas
 have  remained  hostile  up  till  now,
 3  brs.

 Our  main  problem  is  how  to  have
 free  and  fair  elections  in  a  centrally
 administered  arca  like  that.  Of  the
 various  recommendations  that  |  mache
 to  the  Home  Ministry  was  one  that
 this  group  of  islands  so  strategically
 situated-—Nicobar  is  only  70  miles
 from  the:  Sumatra  Cape—should  have
 a  representative  government  of  their
 own,  a  legislature  of  their  own,  they
 should  share  in  the  administration;  of
 that  territory.  It  is  most  unfortunate
 that  the  administration  there  is  high-
 ly  centralised  and  personal,  The
 Chief  Commissioner,  being  far  away
 from  Delhi  and  having  not  imuch
 work  to  do  and  having  to  deai  with
 a  small  population  of  65,000,  ix  ali  in
 all  and  gets  involved  in  small  matters
 in  the  administration,  which  ix  not
 desirable.  And  the  partisan  outlook
 is  of  course,  there.
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 When  we  happened  to  be  there,  we

 were  given  an  official  programme  to
 the  effect  that  we  were  supposed  to
 address  a  public  meeting  to  be  orga-
 nised  by  the  local  Congress  Commit-
 tee.  We  belonged  to  various  parties,
 my  hon.  friend  Shri  Mohammed  Elias
 wars  there,  and  we  did  not  like  to
 address  the  meeting  to  be  convened
 by  the  local  Congress  Committee  and
 organised  by  the  officials  there.  So,
 we  dissociated  ourselves.  But  such
 things  huve  been  going  on.

 86.  how  can  we  expéct  free  and  fair
 tlections  where  the  administration  is
 so  much  personal  and  so  much  cen-
 tralised.  There,  he  is  the  chief  exe-
 cutive  officer,  and  he  is  the  main  em-
 ployer  of  the  casual  labour  force,  and
 I  think  he  was  till  the  other  day,  and
 he  is  still  today,  unless  some  change  has
 been  made,  the  Labour  Commissioner
 there.  He  deejdes  the  various  dis-
 Putus  arising  between  labour  and  the
 employer,  while  he  himself  is  the
 main  employer  of  the  Jabour  force
 there.  There  is  no  separation  of  the
 judiciary  from  the  executive.  He  is
 being  assisteq  by  an  advisory  com-
 mittee  which  is  a  nominated  body,  and
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 Shri  K,  C.  Sharma  (Sardhana):
 That  is  the  story  all  over  the  demo-
 cratic  world.

 Shri  P.  K.  Deo:  So,  in  future  wher
 provision  is  made  for  direct  election,
 thought  should  be  given  for  propor-
 tional  representation,  and  in  a  typical
 area  like  Andaman  and  Nicobar
 Islands,  where  there  are  so  many
 party  interests  ang  tribal  interests,  1
 feel  that  they  would  be  proper:y  rep-
 resented  if  there  is  proportional  rep-
 resentation.  I  know  that  the  obvious
 answer  from  the  Ministry  would  be
 that  it  is  not  a  viable  unit,  that  it  is
 not  possible  to  have  a  responsible
 government  in  8  small  area  of  3,000
 square  miles  with  a  population  of
 65,000.  My  answer  would  be:  why
 not  merge  it  with  the  mainland?

 Shri  0.  0.  Sharma:  With  Oriasa.

 Shri  P.  K.  Deo:  After  all,  it  has
 been  so  much  associated  with  West
 Bengal.  The  Calcutta  High  Court
 looks  after  the  Andaman  and  Nicobar
 Islands.  Calcutta  has  been  connected
 by  plane  and  sea  service  with  Port
 Blair.  All  the  forest  wealth  of  hard
 and  soft  wood  that  is  produced  in
 And  finds  its  market  in they  have  an  advisory  co  ittee  in

 the  Home  Ministry  for  the  islands,
 which  is  also  a  nominated  body.  I
 think  all  scope  for  nomination  should
 be  eliminated,  and  the  local  bodies
 should  also  be  elected

 When  the  Ministry  decides  to  have
 a  local  legislature,  they  should  make
 a  provision  for  proportional  represen-
 tation,  and  if  necessary,  the  Represen-
 tation  of  the  People  Act  should  be
 amended,  because  our  experience  in
 this  country  that  a  party  having  a
 minority  vote,  having  only  44  per rent  of  the  votes,  is  now  ruling  the
 country,  and  is  occupying  more  than
 three-fourths  of  the  seats  in  this
 House.

 Calcutta.  When  there  is  so  much
 pressure  of  population  on  land  in
 West  Bengal,  which  has  been  aggera-
 vated  by  the  recent  influx  of  refugees
 from  East  Pakistan,  why  not  havg  it
 merged  with  West  Bengal?  So.
 Andaman  could  provide  relief  to  the
 pressure  of  population  m  West  Bengal.
 There  is  tremendous  scope  in  various
 islands,  particularly  in  Little  Andaman,
 where  50,000  people  could  be  easily
 settled.  It  is  a  flat  island  and  has  got
 aweet  drinking  water  and  =  immense
 Possibilities  of  paddy  cultivation.
 There  are  various  other  islands  in
 which  ao  large  number  of  refugees
 from  West  Bengal  can  be  rehabili-
 tated.  So,  I  think‘this  shoulg  be
 considered  whether  it  is  not  possible
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 for  it  to  be  amalgamated  with  West
 Bengal.

 Similarly,  why  have  a  separale
 identity  for  the  small  units  of  Dadra
 and  Nagar  Haveli?  Why  not  merge
 them  with  the  neighbouring  disirict  of
 Gujarat.  It  will  be  the  most  proper
 thing  to  do,  so  that  the  people  will
 feel  that  they  have  a  certain  say  in
 the  local  administration,  so  that  they
 would  be  properly  represented  in  tne
 legislature  and  their  interests  woula
 be  safeguarded  there,

 So  also,  Minicoy,  Laccadive  and
 Amindivi  Islands  can  be  associatea
 with  Kerala.  So,  all  these  things
 should  be  considered,  and  if  at  all  we
 want  that  there  should  be  elected
 Tepresentatives  from  these  areas,  they
 should  be  elected  and  associated  in  all
 tiers  of  the  administration.

 Dr.  Ranen  Sen  (Calcutta  East):  I
 Tise  to  welcome  this  Bill,  |  come  from
 West  Benga]  which  has  been  long-as-
 sociated  with  the  Andaman  Islands
 Most  of  our  freedom  fighters  were
 deported  to  Andamans,  Some  of
 the  names  have  been  mentioned  by
 Shri  Deo.  Since  our  childhood  we
 have  been  hearing  so  many  things
 about  the  islands  of  Andaman  and
 Nicobar,

 We  also  know  the  stories  that  have
 been  circulating  in  West  Bengal  re-
 cently  about  the  conditions  of  the
 People  living  in  the  Andamans.
 Briefly,  the  report  goes  in  West  Ben-
 ga!,  confirmed  reports  I  must  say.
 that  Andamans  is  being  ruled  by  the
 Chief  Commissioner  in  g  very  auto-
 eratic  manner,  that  there  ig  no
 vestige  of  democracy  ॥  that  island.
 Even  the  labourers  employed  there
 in  Government  service  or  under  the
 contractors,  of  various  categories,  do
 not  get  a  square  deal  from  the  rul-
 ing  power  there  or  from  the  em-
 Moyers.

 99,  in  order  to  have  free  and  fair
 elections,  I  draw  the  attention  of  the
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 Minister  to  this  very  important  poin!
 that  the  ground  should  be  prepared
 from  now  on,

 A  representation  was  mede  to  the
 Members  of  this  Parliament  last  year
 by  the  labourers  employed  in  that
 island.  There  are  caseg  of  beating.
 and  shootings  by  the  police.  The
 po.ice  is  at  the  beck  and  call  of  the
 contractors.  Most  of  the  contractors
 go  from  India,  and  practically  they
 are  the  rulera  along  with  the  Chief
 Commissioner,  In  order  to  have  8
 freg  and  fair  election,  action  haa  to
 be  initiateg  from  now  on.  Shri  P.  K
 Deo  forgot  to  mention  one  thing.  He
 mentioned  that  there  were  8  num-
 ber  of  linguistic  groups  in  that  is-
 land;  there  are  a  number  of  islands.
 Those  linguistic  groups  do  not  enjoy
 the  right  to  use  their  own  mother
 tongue  not  only  for  official  purposes
 but  also  for  other  purposes,  [  am
 not  chauvinist  in  that  respect  but  |
 am  told  that  there  are  large  numbers
 of  Bengali  population,  refugees  and
 they  have  no  adequate  facility  for
 these  people  to  Jearn  their  mother
 tongue.  We  have  learnt  this  from
 the  relatives  of  people  who  are  tn
 Andamans,

 Secondly,  in  regard  to  the  Chwi
 Commissioner—I  have  no  grudge
 agalnst  him,  but—he  rules  there  in
 a  high  handed  manner  Mr.  Deo  shoulg
 have  given  that  story;  in  his  presence
 all  the  others,  desa  sevake  and
 sevikas  and  other  people  tremble
 with  fear......(An  Hon,  Member:
 Really?),  That  is  so;  we  got  that
 report  from  Mr,  H.  P.  Chatterje-
 who  is  a  member  of  the  House.  Sno,
 for  free  elections  there  should  be  a
 proper  programme.

 Secondly,  as  Mr,  Deo  said,  what  ix
 the  difficulty  of  having  assemblics
 there  in  order  that  those  pcopir
 gradually—not  immediately  in  23
 years—have  a  government,  Govern-
 ment  should  prepare  the  ground  for
 that.  We  were  reading  last  year
 about  the  report  of  Minicoy  and
 Amindivi  islands  They  are  very
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 small  islands  completely  cut  off  from
 the  mainland.  People  cannot  come  to
 mainland  during  the  monsoon  period
 there  is  hardly  any  link  between
 Kerala  and  Minicoy.  If  communica-
 tions  are  established,  they  can  be
 linked  administratively  with  the
 State  of  Kerala  on  that  side  as  also
 this  side  with  West  Bengal.

 Nagar  Haveli  can  be  linked  with
 Maharashtra  or  Gujarat;  I  do  not
 want  to  enter  into  that  quarrel,  In
 that  way,  isolated  pockets  should  not
 be  kept  like  that  either  inside  Indian
 territory  or  outside.  These  areas
 have  special  importance  alse  firstly
 strategic  =  importance.  As  regards
 Andamsy  afd  Nicobar  islands.  we
 know  definitely  that  they  have  in-
 dustrial  potential.  Why  not  develop
 thos,  potentialities  through  the  State
 sector,  public  sector?  That  would  be
 advantageous  for  the  people  of  India.
 for  the  people  of  those  islands.  Those
 islands  have  upricultura]  potentialit-
 jes  also.  From  the  report  supplicd
 to  ux  by  the  Government.  we  know
 that  but  sufficient  attention  hag  not
 been  paid  to  the  development  of
 agricultuta]  potential  in  those  areas.
 Some  attempt  should  be  made  to
 develop  that  territory  economically
 through  the  public  sector,  not
 through  bip  business  that  is  ruling
 in  India  today,  We  are  told  that  the
 forest  reserves  are  being  handed  over
 lo  big  business  who  want  to  start
 plywood  and  other  factories  there.
 Why  should  such  factories  be  given
 over  to  big  business  instead  of  being
 run  by  the  State  sector?  Govern-
 ment  should  develop  it  economically.
 Politically  and  administratively  there
 should  be  more  democratic  function-
 ing  there,  Each  linguistic  group
 should  have  facilities  for  the  study
 of  their  mother  tongue  so  that  they
 can  develop  as  special  units  inside
 the  territory.  Administratively,  thesc
 areas  should  be  given  proper  atten-
 jim  to  give  them  assemblies  so  that
 they  can  also  develop  gradually,  Last-
 ly,  because  of  the  strategic  impor-
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 tance  of  these  territories,  more  at-
 tention  should  be  paid  to  these  terri-
 tories.  Minicoy  and  Amindivi  is-
 lands  are  in  the  Arabian  sea;  Anda-
 mang  ate  in  the  Indian  Ocean;  in  that
 whole  belt  India  can  build  up  an
 area  of  strategic  importance  for  the
 defence  of  India,  From  the  defence
 point  of  view  and  from  the  point  of
 view  of  economic  development,  Gov-
 ernment  should  pay  special  atten-
 tion  to  these  islands  ang  by  holding
 free  and  lair  elections  government
 should  encourage  democratic  institu-
 tions  and  their  languages  also
 should  be  encouraged,  With  these
 words,  I  welcome  this  Bill  and  !
 think  there  will  be  no  dispute.

 Shri  Ss.  Kand  (Tiruchengade  ve
 While  welcoming  this  Bill,  I  wish  to
 fer  a  few  suggestions,  I  fully  agree
 with  the  charges  made  by  the  previous
 speakers.  Practically  the  Chief  Com-
 missioner  at  Port  Blair  is  «  ruler  of
 those  islands.  Honestly,  i  cannot
 blame  the  person.  It  is  due  to  two
 reasons,  One  i:  the  geographycal
 position  of  these  islands  which  is
 practically  cut  off  from  the  mainland,
 During  monsoons,  |  am  afraid  the
 Chief  Commissioner  is  not  even  in  a
 Position  to  contact  the  authorities  in
 Delhi  to  take  some  decision  and  na-
 turally  he  has  to  depend  upon  his  own
 discretion.  Human  nature  being  what
 it  is,  he  is  likely  ६6  err  om  so  many
 things.  I  saw  a  sorry  state  of  affairs
 there  when  IT  went  there  in  1964.

 The  previous  speaker  mentioned
 about  language.  I  saw  a  number  of
 schools  finely  located  but  all  the
 schools  are  run  only  through  the
 medium  of  Hindi  and  there  is  virtu-
 ally  no  provision  to  teach  either  Tami]
 or  Bengali  or  any  other  national  lJan-
 guage  there.  TI  felt  very  actually  the
 absence  of  this  facility  because  I  have
 seen  hundreds  of  Tamil  ang  Bengali
 students  compelled  ta  study  through
 Hindi  medium  even  in  their  primary
 classes.  They  do  not  have  even  that
 facility  to  learn  things  through  their
 mother  tongue.  It  should  be  attended
 to  immediately.
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 Another  reason  for  the  Chief  Com-
 amissioner  acting  in  an  autocratic  man-
 ner  ig  the  absence  of  any  judiciai
 ebeck,  I  wonder  why  the  Govert-
 ment  of  India  is  not  able  to  provide
 any  machinery  to  see  tha:  the  ad-
 ministration  is  run  on  proper  lines.
 There  must  be  a  judicial  check  on  the
 day-to-day  administration.  I  appeal  to
 the  Government  to  see  that  this  is
 done.

 The  communications  with  the  main-
 land  should  be  improved  and  if  the
 Government  pays  some  attention  to
 these  things  the  administration  in  the
 Andamans  can  improve.  What  has
 been  the  Governmunt  doing  for  the
 lJast  eighteen  years?  I  bave  seen  very
 beautiful  rubber  plantations  and  no
 care  is  being  taken  of  them.  Gov-
 ernment  hag  instituted  some  kind  of
 research  to  find  out  whether  we  can
 grow  tea  there  and  I  am  told  that  the
 experiment  had  ben  successful.  We
 can  grow  tea  plantations  in  some  of
 the  islands.  But  Government  has
 taken  no  steps  to  cultivate  any  tea
 plantations.  I  also  learn  reliably  that
 these  islands  are  quite  rich  in  a  kind
 of  fish  called  ‘Tuna’  which  is  in  great
 demand  in  the  world  market;  they
 can  very  well  develop  fisheries  there.
 Only  by  developing  these  local  resour-
 ces,  we  can  give  a  self-supporting
 economy  to  those  islands.  Unless  we
 do  that,  Andamans  will  be  more  4
 burden  on  our  economy  nor  will  it
 do  good  to  the  mainland  or  those  liv-
 ing  in  those  islands.  With  these
 words  J]  welcome  this  Bill.

 Shri  D.  C.  Sharma:  Mr.  Deputy-
 Speaker.  Sir.  ]  pay  mv  homage  to  the
 people  of  Dadra  and  Nagar  Haveli
 for  the  efficient  way  in  which  they
 freed  themselves  from  the  Portuguese
 imperialism,  I  wish  the  people  of
 Goa  had  done  something  of  that  kind
 so  that  we  should  not  have  had  to
 take  any  kind  of  police  action.  The
 people  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  are
 8  brave  people  and  industrious  veo-
 ple  and  a  peopie  whose  love  for  India
 has  been  proved  beyond  measure.  J
 am  glad  that  they  are  being  given  this
 direct  representation  to  the  Mouse  of
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 the  Peupic.  |  think  their  problems
 will  be  voiced  on  the  floor  of  this
 House  and  attended  to  by  this  great
 body  which  stands  for  the  whole  of
 India.

 But  I  must  say  that  |  am  agains! all  kinds  of  mergers.  ]  think  every
 State  in  India  has  an  individuality
 of  its  own,  a  personality  of  its  own,
 and  an  identity  of  its  own.  I  do  not
 know  what  kind  of  attitude  we  are
 developing.  Somebody  wants  a  chunk
 or  a  share  in  some  other  State;  and
 somebody  else  wants  a  slice  of  some-
 body  else's  State.  I  do  not  know  why
 we  are  trying  to  add  to  the  dimensions
 of  our  States.  My  hon.  friends  have
 been  saying,  “hand  over  the  Andaman
 and  Nicobar  Islands  to  West  Bengal;
 hand  over  the  Laccadive,  Minicoy
 and  Amindivi  Islands  to  Kerula;  hand
 over  Dadra  and  Nagar  Haveli  to  Guja-
 rat."  I  say  that  nothing  like  that
 should  be  done.  We  must  keep  these
 places  intact  because  they  add  to  the
 variety  of  our  country,  to  the  beauty  of
 our  country,  to  the  unity  in  diversity
 of  our  country  and  to  the  greatness  of
 our  country.  This  country  consists  of
 a  State  like  Uttar  Pradesh  which
 has  an  aggregate  of  about  six  crores
 of  people—

 An  hon.  Member:
 Shri  D.  C.  Sharma:  AJl  right;  |

 think  next  time  it  will  become  0
 crores;  I  would  be  content  with  six
 crores.  As  I  said,  this  is  3  country
 which  has  a  State  like  Uttar  Pradesh
 with  seven  crores  of  people  and  ६५०
 there  small  places.  rr  tell  you  that  a
 smal]  man  like  the  big  man  and  small
 Stater  like  the  big  States  are  all
 needed  in  this  world.  Therefore,  no
 attempt  at  merger  should  be  made.
 This  is  my  first  point

 Eeven  crores.

 My  second  point  is  that  the  oniy
 problem  of  these  two  groups  of  {s-
 lands—The  Andaman  and  Nicobar  Is-
 lands  and  the  Laccadive,  Minicoy  and
 Amindivi  Islands—tis  the  lack  of  meonz
 of  communications:  that  ॥  the  basic
 problem,  and  you  must  Improve  their
 means  of  communication  internal  as
 well  as  external.  People  have  been
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 saying  there  are  linguis.ic  minoriucs.
 Don’t  we  have  so  many  linguistic
 munoriies  in  India?  They  want  to
 create  other  areas  of  conflict  im  these
 smal:  islands:  four  linguistic  minor-
 ities  and  four  different  troubles,  The
 more  the  linguistic  minorities,  the
 greater  jg  the  trouble.  For  God's  sake,
 save  us  from  linguistic  minorities,
 because  we  are  already  having  so  much
 of  trouble.  I  think  we  should  look
 upon  these  as  one,  ind
 integral  unit,  and  we  should  not  think
 of  them  in  terms  of  thig  minority  or
 that  minority.  Ags  I  said  in  the  begin-
 ning,  the  real  problem  is  the  problem
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 Shri  D.  C.  Sharma;  Then,  4  do  wot
 know  about  the  Minicoy  and  Amin-
 divi  islands,  but  these  also  should  be
 given  new  names.  Some  criticism
 was  made  of  the  Chief  Commissioner
 I  do  not  know  who  the  Chief  Com-
 missioner  is;  but  whoever  the  Chief
 Commissioner,  I  think  he  will  came
 under  cri.icism  at  the  hands  of  our
 friends  and  myself  also!  But  I  believe
 that  the  Chief  Commissioner  slou'd
 look  more  to  the  economic  develop-
 ment  of  these  islands  than  anything
 else.  I  think  more  than  anjthiug
 else,  these  groups  of  islands—the
 Andaman  and  Nicobar  Islands  and  the
 Laccadive,  Minicoy  and  Amindivi  Is- of  the  lack  of  the

 cation.  Why  should  the  Andaman
 and  Nicobar  islands  be  cut  off  trom
 the  mainland  of  India  ior  some

 Why  should  the  Laccadive,
 Minicoy  and  Amindivi  islands  be  cut
 off  from  the  mainland  of  India  for
 some  parts  of  the  year?!  Why  does
 it  happen  like  that?  I  believe  that
 they  should  be  given  roads  inside
 their  States.  I  believe  that  regu'ar
 ships  should  ply  between  the  mainland
 of  India  and  these  islands.

 Shri  Hathi:  There  are  ships  plying.
 Shri  D.  C.  Sharma:  Not  so  often,  I

 believe  they  should  be  given  every
 kind  of  support  that  they  need.  I
 would  also  say  that  the  Andaman  and
 Nicobar  islands  should  also  undergo some  kind  of  transformation,  that  is
 to  say,  its  mame  should  be  changed,
 Why  do  you  not  call  these  islands  as
 Netaji  Subhas  Chandra  Bose  Islands?
 Why  do  you  not  give  it  that  mame?
 After  all,  the  present  names  are  just relics  of  the  British  imperialism  under
 which  we  groaned  for  such  a  long time.  I  think  we  shou'd  examine
 New  names  and  by  giving  them  new
 Tames  we  will  bring  a  new  orenta-
 tion  to  their  thinking,  a  new  orienta-
 tion  to  their  ideals  of  progress  and  to
 their  ideas  of  development.

 Dr.  M.  8.  Aney  (Nagpur):  You  ask
 them  whether  they  want  this  new

 name.

 lands—have  a  great  sirategic  import-
 ance.  I  would  like  the  Home  Minis-
 try  to  sit  round  a  table  in  a  confer-
 ence  with  the  Defence  Ministry  and
 to  see  that  these  two  groups  of  island:
 at  least  b  the  joint  responsibil
 ty  of  the  Home  Ministry  and  the
 Defence  Ministry,  because  you  know
 the  Andaman  and  Nicobar  islands  were
 taken  over  by  Japan  during  the  last
 world  war,  and  we  have  been  seeing
 some  alien  ships  near  these  islands
 even  now;  we  have  been  some  allem
 flags  near  them  even  now.  Therefore,
 T  think  it  is  not  a  problem  of  adminls-
 tration  only;  it  is  «a  problem  of
 strengthening  of  our  defences  and  for
 this,  these  islands  must  be  geared  to
 their  full  potentia’.

 Shri  C.  M.  Kedaria  (Mandvi);  Su,
 while  af  ing  the  e  of  the
 Government,  I  wholehearted!;  joa
 Shri  0.  C.  Sharma  and  pay  my  tribute
 to  the  public  of  Dadra  and  Nagar
 Haveli.  They  have  themsclveg  liber-
 ated  from  the  tyranny  of  the  Portu-
 guese  rule.  This  was  an  oppressed  and
 also  a  backward  area  inhabited  by
 Schedu'ed  Tribes.  The  rule  after  in-
 dependence  they  saw  in  the  adjoining
 area  were  enthused  to  be  liberated
 by  themselves.  When  they  were  I-
 berated,  they  found  a  varishta  pan-
 chayat.  Our  late,  beloved  Prime  Min-
 ister  Jawaharlalji,  was  of  the  opinion
 that  whether  they  resolve  to  join  India
 or  whether  they  want  to  remain  repe-
 rate,  an  ॥  separate  entliy,  it  was  up  to
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 them  to  decide  whatever  they  wantea
 to.  The  people  there,  were  so  happy
 with  our  rule  and  wise  that  they
 readily  joined  the  Indian  union  terri-
 tory

 The  problem  there  is  that  Varishta
 panchayat  which  is  already  cxisung
 is  on.y  an  advisory  body,  the  demand
 of  the  public  is  that  some  execu.ive
 powers  must  be  vested  in  the  vanshta
 Panchayat  and  it  should  be  turned
 into  a  varishta  council  or  some  such
 body.  This  area  is  very  backward
 and  morally  a  forest  area.  There  had
 been  no  land  reforms  or  land  Acis;
 the  public  had  no  rights  on  land.  So,
 the  land  tenure  Acts  must  be  brought
 into  being  for  that  area.  The  people
 had  high  hopes  and  aspirations  while
 joining  India,  and  now,  they  are  an-
 xious  ta  develop  their  area  industriai-
 ly  too.  But  there  are  some  handicaps.
 Special  quotas  for  industrial  develop-
 ment  and  more  licensing  capacity  are
 required  there,  So,  while  considering
 this  measure  for  direct  election,  I  re-
 quest  the  Central  Government  to  look
 into  their  needs  for  indus.rial  and
 agricultural  deve'opment  and  for  their
 forest  development  also.  IT  request
 that  more  funds  may  be  provided  for
 the  development  of  that  area.

 ‘Shri  Hari  Vishou  Kamath:  Sir,  while
 J  fully  support  the  principle  under-
 ying  this  welcome  measure,  |  am
 rathcr  uneasy  in  my  mind  and  heart
 over  the  political  myopia  that  is  still
 afflicting  this  government.  I  wonder
 whether,  the  minister  has  forgotien
 that  the  Prime  Minister,  a  couple  of
 months  ago,  I  believe,  had  tong  and
 earnest  talks  with  the  Chief  Minister
 of  Goa  and  promised  him  that  the
 future  of  Goa  will  be  decided  at  the
 end  of  this  year  through  direct  elec-
 tions.  That  matter  is  stil]  hanging
 fire  Decause  of  some  distressing  inci-
 dents  in  Bangalore  ang  the  disturbed
 atmosphere  in  the  glass  house  in  Ban-
 galore.  One  does  not  know  in  the
 present  crisis  whether  it  will  be  decl-
 ded  very  soon.

 But  even  so,  the  Prime  Minister  in
 consultation  with  hig  colleagues  hav-
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 ing  made  up  decided  his  mund  iat there  should  be  electiong  in  Gow  in
 the  very  near  future  ia  devide  iis future  set-up,  I  think  this  Bill  is
 somewhat  Premature,  because  the  fu- ture  of  Dadra  and  Nagar  Haveli,  iv
 whose  people  my  colleagues  have  paid
 handsome  tributes,  is  intimately  as- sociated  with  the  future  of  Daman, and  Diu,  comprising  the  Union  Terri-
 tory  of  Goa  gnd  with  the  future  of
 Goa  itself  which  will  be  decided  by  the
 elections  to  be  held  there.

 I  am  sorry  to  say  that  this  myopia, this  weakness,  this  pusillanimity  aiso
 afflicted  the  government  of  which  the
 head  was  the  late  Jawahar.al  Nehru
 The  people  of  Dadra  and  Nagar  Haveli
 liberated  these  territories  from  Portu.
 guese  jmperliast  rule  and  prociamued
 ‘hem  free.  [  refer  to  the  Biil  foi
 amending  the  Constitution  which  des-
 cribes  to  this  territory  as  “territory
 comprised  in  free  Dadra  and  Nagar Haveli  before  the  llth  day  of  August
 +1961",  long  before  Goa  was  liberaied
 by  our  army  action.  If  the  govern- ment  had  been  (ru'y  democratic-mind-
 ed  and  was  not  mj  opic,  jt  would  have
 recognised  ihe  free  set-up  or  Varishta
 Panchayat  set  up  by  the  people  of
 Dadra  and  Nagar  Haveli  against  heavy odds.  But  the  Nehru  government  did
 Not  do  so,  and  the  Jame  excuse  was
 trotled  out  today  by  the  Minister  of
 State  that  it  was  too  late  at  that  time
 and  therefore,  they  could  not  be
 endowed  with  the  privilege  of  sending
 direct  representatives  to  the  Lok
 Sabha,

 Be  that  as  it  may,  in  case  the  clec-
 tions  in  Goa  promised  by  the  Prime
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 Minister  to  the  Chief  Minister
 take  place  either  in  a  December
 or  early  next  year  and  in
 ease  the  elections  end  in  pro-merrer
 results—I  do  not  say  with  which  rtste
 it  is  inevitable  that  the  territory

 as  Dadra  and  Nagar  Haveli,
 and  Daman  and  Diu  at  present  eem-
 prised  in  Goa  will  have  to  be  merged
 in  Gujarat—I  would  not  sty  in  which
 district  and  therefore,  there  will  hare
 to  be  an  amending  Bill  to  this  Act
 sometime  next  year.
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 [Shri  Hari  Vishnu  Kamath]
 Having  said  thal,  jet  me  refer  to  the

 point  raised  by  Prof.  Sharma,  Acharyu
 Sharma.

 Shri  D.  C.  Sharma:  God  save  me
 from  that  title!

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  ref-
 erred  to  the  Andaman  and  Nicobar  is-
 lands  and  suggested  that  they  should
 be  renamed  as  Netaji  Subhas  Chandra
 Bose  Islands,  Before  |  have  my  say
 on  that,  may  I  correct  him  and  tell
 him  that  the  Andaman  and  Nicobar
 Islands  were  occupied  not  by  the
 Japanese,  as  he  said,  in  second  world
 war,  but  by  the  Azad  Hind  Fauj.  the
 INA  and  Netaji.  They  were  not  ov-
 cupied,  but  libvrated  from  Britisiv
 imeprialism  by  Netaji  and  the  Azad
 Hind  Fauj,  not  by  the  Japanese.  I
 think  he  will  correct  that  wrong  im-
 pression  in  his  mind.

 Shri  D.  C.  Sharma:  But  you  were
 working  in  collaboration  with  Japan-
 exe,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  No:  i
 Was  the  free  Azad  Hind  Government.
 Therefore,  I  agree  with  him  that  these
 islands  should  be  renamed  and  we
 should  drop  this  old  name  associated
 with  British  imperialism.  But  they
 should  be  renamed  in  the  way  Netaji
 desired.  Netaji  named  them  as  Swaraj
 and  Saheed  Islands  instead  of  Anda-
 man  and  Nicobar  islands.  l  raised
 this  point  in  the  first  Parliament,  but
 the  Government  was  unwilling  to  ac-
 cept  this  ch  in  the  lature
 May  I  repeat  that  suggestion  today
 that  it  would  be  advisable,  desirable
 and  in  tune  with  the  current  main-
 stream  of  national  opinion  that  these
 islands  should  be  renamed  as  Swarnj
 and  Shoheed  Islands,  as  desired  by
 Netaji  and  as  done  by  him.

 We  are  glad  that  these  three  Union
 Terviturics  now  juin  the  other  Union
 Territories  in  their  march  towards  full
 democracy  in  the  sense  they  will  be
 able  to  send  representatives  to  the
 Lok  Sabha  by  direct  election.  May  I
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 ask  whether  the  suggestiun  made  by
 my  hon.  friend,  Shri  Deo,  would  be
 seriously  considered?  That  is  so  say,
 the  proposal  for  merger  of  some  of
 these  territories  in  the  adjoining  Sta-
 les.  For  instance,  about  Goa,  Daman
 and  Diu,  Government  have  taken  the
 decision  to  hold  elections.  Why  should
 not  Pondicherry  merge  with  Tamil

 Nad,  Karaikkal  and  Yanam  wiih
 Andhra,  and  Mahe  with  Kerala?  Per-
 haps  it  may  not  be  possible  or  tactical
 or  strategically  advisable  to  merge
 Andaman  and  Nicobar  islands,—the
 Swaraj  and  Saheed  islands,  as  ग  would
 call  them—in  West  Bengal,  because  of
 their  strategic  importance  in  the  Indien
 Ocean.  The  Defence  Minister  has
 told  us  time  and  again  that  some  sub-
 marines  have  bean  sighted  somewhere
 near  the  Andaman  and  Nicobar  is-
 lands.  Therefore,  it  would  be  neces-
 sary  to  sel  up  a  naval  base  in  the
 Indian  Ocean,  more  so  because  Indo-
 nesia,  which  considers  the  Indian
 Ocean  as  Indonesian  Ocean  is  actually,
 assisting  China  in  setting  up  a  naval!
 base  in  the  Indian  Ocean  =  region.
 Therefore,  I  would  appeal  to  my  hon
 friends,  who  have  made  the  suggestion.
 to  hold  it  in  abeyance  with  regard
 to  Andaman  and  Nicobar  Islands.  I
 am  sure  the  day  is  not  be  far  off  when
 the  people  of  Andaman  and  Nicobar
 Islands  either  have  an  Assembly  of
 their  own  in  the  islands  or  will  be
 able  to  send  their  representatives  to
 the  West  Bengal  Assembly.

 Just  as  with  regard  to  the  Union
 Territories  these  three  are  exceptions
 to  the  general  rule,  I  find,  on  this  day,
 when  we  are  considering  this  Bill,
 that  among  the  States  also  there  is
 one  exception  to  the  general  rule.
 Though  that  State  has  accepted  the
 principle,  I  think  so  far  no  direct
 e'ections  have  taken  place  to  All  the
 seats  in  the  Lok-Sabha  from  Jammu
 and  Kashmir,  Of  course,  it  is  under-
 going  an  ordeal  by  fire  and  steel  just
 now,  so  I  do  not  wish  to  dilate  upon
 this  point.  But  I,  and  T  am  sure  the
 House  also,  will  look  forward  to  the
 day  when,  in  the  near  future,  whem
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 we  have  won  the  war  and  won  to
 peace  as  well  in  the  present  crisis,
 Jammu  and  Kashmir  will  be  able  to
 send  representatives  to  the  Lok-Sabha
 through  direct  elections.

 Lastly,  may  I  refer  to  one  or  two
 c:auses  of  the  Bill.  ]  feel  that  clause
 6  ig  redundant,  because  clause  3  refers
 to  the  next  general  elections.  Till  the
 next  general  elections  are  upon  us
 and  they  are  concluded,  the  present
 provisions  remain  in  force.  There-
 fore.  as  long  as  the  next  general  elec-
 tions  do  not  take  place,  the  prsent
 provisions  governing  representation  of
 these  territories  in  Parliament  will
 continue  to  be  in  force.  Therefore,—
 do  not  know  why  the  Minister  has
 been  told  by  his  legal  advisers  that
 clause  6  is  also  necessary—-I  think
 that  in  view  of  clause  3,  clause  6  is
 wholly  redundant,  because  clause  3
 makes  it  clear  that  it  is  only  for  the
 next  general  elections  and  not  before
 that.  I  hope,  therefore.  that  clause  e
 will  be  dropped.

 Sir,  I  have  to  say  something  on
 some  of  the  other  clauses  also,
 but  ]  will  do  that  when  we  take  up
 clause-by-clause  consideration  of  the
 Bill.

 oct  सहाय  पाण्डेय  (गुना)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  इस  विधेयक  का  जो  श्री
 हाथो  जो  ने  उपस्थित  किया  है,  मैं  सादिक
 समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक के  द्वारा  हम  अपने  उन  फोन
 श्वेतों  को  जित  को  हम  छोटे  छोटे  द्वीपों  के
 समूह  से  जानते  हैं  यह  अधिकार  “गे  कि  थे
 अपने  मत  द्वारा  प्रतिनिधि  लोक-पता  को
 भेजे  d  इन  द्वीपों  की  अपनों  कहानो  है,  झपना
 इतिहास  है,  प्रयास  सांस्कृतिक  जीवन  है  1
 जब  हम  उन  को  यह  अ्रधिकार  देते
 है.  कि  ये  बने  प्रतिनिधि  चुन  कर
 यहा  भेजें  तो  हमारा  एक  राजनीतिक
 साम्य  उन  से  स्थापित  हो  जाता  है  शौर  समान
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 अ्रधिकार  जो  कि  प्र  जाती  में  मूलभूत  अधिकारों
 बेगम  जान  जाते  हैं,  वें  हम  उन  को  देते  हैं  1

 अभी  तक  उन  के  मन  में  यह  गय  होगा
 कि  लोक-सभा  ा  जिस  प्रकार  संचालन
 चुने  हुए  प्रतिनिधियों  के  द्वारा  भारत  में  हो
 रहा  है  उस  भ्रधिकार  से  वे  वंचित  हैं  /  इस
 बिल  के  द्वारा  हम  उत  की  इस  इच्छा  शौर
 आकांक्षा  को  पूरा  करने  जा  रहे  हैं  1  उन  कां
 इस  सांग  को  कि  उन  की  भी  यह  अधिकार  मिलना
 चाहिये,  पूरा  करने  के  हेतु  जो  विधेयक  हमारे
 गृह  मंत्री  जो  लाये  हैं,  उस  वे:  लिये  मैं  उन  को
 बधाई  देता  हूं  प्रो  साथ  ही  साथ  उस  केत
 के  लोगों  को  भी  वधाई  देता  हूँ  कि  अरब  उन  को
 यह  भ्र धि कार  मिलने  जा  रहा  है  1  उन  में  इस
 प्रकार  को  इतना  का  प्रादुर्भाव  हुमा  और  उन्हों
 ने  अपने  सधी  कार  की  मांग  की  गौर  हम  उन  का
 यह  ग्रधिकार  ग्राम  देने  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  किसमत  जो  को  भाजनाप्रों  को
 बौर  प्रा०  शर्मा,  को  राग  को  'प्रिया  समर्थन
 देता  हूं  r  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि
 250  द्वीपों  के  इस  समूह  का  जहां  तक  सम्बन्ध
 है,  सब  से  पहले  तिरंगा  झंडा,  लाल  किले  पर
 फहराने  से  पहले  हो  हमार  नर  शाईघनेताजीने
 वहाँ  फ़रमाया  था  और  उस  यत  या  हिस्‍सा  जिस
 हिस्से  के  बरता  हिन्द मक् नासा गर  में  हैं,  सब  से
 पहले  स्वतन्त्र  दुबारा  था  वही  पर  सब  से  पहले
 तिरंगा  झंडा  फहराया  गया  था  ।  गगनभेदी
 नारों  को  गुज  में  उन्हों  ने  वहाँ  जागती  पैदा  की
 शौर  दिल्ली  चलो  “दिल्ली  चलो”  का
 नारा  लोगों  को  दिया  दिल्‍ली  चलो  के  नारे
 के  साथ,  देश  को  स्वभावत।  की  कलन  के
 साथ  प्राय  देखें  कि  सब  से  पहल  वह  7
 स्वतन्त्र  हुआ  ।  जिन  सिद्धान्तों  घोर  पाद रनों
 को  नेताओं  ने  प्रस्थापित  किया  भोर  जो  ज्योति
 जताई  वह  ज्योति  सर्द व  जूतों  रहे,  यह  हमारी
 कामना  है  |

 जब  पाप  उन  को  यह  अधिकार  देते  हैँ
 कि  वें  अपने  प्रतिनिधि  चुन  फर  भेजें  यानी
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 प्री  राम  सहाय  पाण्डेय]
 नगर  हवेली  से  एक  कौर  दो  250  छोटे  छोटे
 द्वीपों  से,  तै।  प्राय  का  यह  भी  कर्तव्य  हो  जाता
 है  कि  आप  उस  क्षेत्र  के  ग्राफिक  'बिकास,  उस
 कोने  के  प्रौद्योगिक  विकास  की  शोर  भी  ध्यान  दें।
 वहां  पर  जो  इकोनोमिक  पोर्टेबल  हैं,  जो
 इंडस्ट्रियल  पोर्टेशल  हैं,  जो  मिनरल  पौडेंशल
 हैं,  जो  जंगलों  की  सम्पत्ति  है  उसका  भी
 पता  लगाया  जाना  चाहिये  ।  वहां  जगलों  की
 सम्पत्ति  है,  खनिज  पदार्थों  की  सम्पत्ति  है,
 औद्योगिक  ग्रोवर  ग्राफिक  विकास  उस  क्षेत्र
 का  हो  सकता  है  प्लोर  इन  सब  चीजों  की
 जितनी  भी  गुंजाइश  है  उस  का  प्रध्ययनल  करने
 के  लिए  एक्सपर्टस  का  एक  हाई  पावर
 कमीशन  श्राप  बिठायें  जो  वहां  जाकर  स्थिति
 का  प्रयत्न  करे,  पूरे  का  पूरा  सर्वे  कार्य  उस
 के  द्वारा  करायें,  तो  बहुत  लाभदायक  वह
 चीज  सिद्ध  हो  सकता  है  |  बहुत  सी  चीजों  का
 हमें  उस  अवस्था  में  ज्ञान  हो  सकता  है,  बहुत
 सी  चीजें  हम  को  भूगर्भ  में  मिलेंगी  जिनकी  हम
 कल्पना  तक  नहीं  कर  सकते  हैं  i  वह  क्षेत्र  रबड़
 के  लिये  प्रसिद्ध  हो  सकता  है  o  इस  का  कारण
 यह  है  कि  झगर  मानचित्र  में  श्राप  देखें  तो
 भाप  को  पता  चलेगा  कि  यकर्ता  कौर  उस  क्षेत्र  में
 शायद  40-50  मील  का  ही  भ्रन्तर  रह
 जाता  है  और  सुदूर  पूर्व  क ेजितने  छोटे  छोटे
 दाप  और  द्वीप  हैं  उन  में  रबड़  बहुतायत  में
 मिलता  है।  ?बड़  की  हमारे  यहां  कर्मा  है!  यदि
 रबड  मिल  जाए  तो  उस  को  प्रासेस  कर  के  हम
 उद्योगों  की  स्थापना  भी  बां  कर  सकते  हैं

 वहां  खेती  छोटे  छोटे  खेतों  में  होती  है
 उन  के  एग्रीकल्चरल  यूनिक्स  बहुत  छोटे
 ह्वोते  हैं  प्रौढ़  वहां  बड़ी  क्राप  होती  है।  उस  का
 भी  एक  सर्वे  कराया  जाना  चाहिये  ।  वहां  पर
 aw  का  उत्पादन  भी  बहुत  बढ़  सकता  है  ।
 यह  भी  पता  लगाया  जाना  चाहिये  कि  कितने
 जंगल  को  खेती  लायक  बनाया  जा  सकता  है
 शोर  जंगल  की  जो  सम्पत्ति  है  उस  को  हम  कैसे
 धागे  बढ़ा  सकते  हैं।  गे  बहुत  प्रावश्यक  चीजें
 ”  जब  धाप  मत  का  प्राधिकार  उत  को  देते  हैं
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 प्रौढ़  कहते  हैं  कि  वे  प्रपने  प्रतिनिधि  चुन  कर
 भेजें  तो  श्राप  बौर  अपना  हाथ  आगे  बढ़ाइये
 ग्रोवर  उस  क्षेत्र  का  श्रमिक  विकास  कीजिये  t
 आप  अपने  सहयोग  का  हाथ  ग्रोवर  बागे  बढ़ाइये
 ताकि  झा धिक  सामान्य  स्थापित  हो  सके  a
 आधिक  सम्बन्धी  जितने  सर्वांगीण  उपक्रम  हैं
 वे  सब  ही  आप  उन  को  दें  तो  उन  के  मन  में
 बहुत  उत्साह  पैदा  होगा  ।  जहां  इस  विधेयक  के
 द्वारा  ठन  के  मन  में  यह  भावना  पैदा  होती
 कि  बाप  उन  को  मत  देने  का,  भ्र पनी  राय  देने
 का  भ्र धि कार  प्रदान  करते  हैं  वहां  कुछ  भौर  भी
 श्राप  उन  को  दें  ताकि  झा थिक  शौर  झौच्योगिक
 सौर  पर  वें  बागे  आ  सके  ।

 जहां  तक  भाषा  का  सम्बन्ध  है  जो  उन  की
 भाषा  है,  उसका  विकास  होना  चाहिये,
 जैसे  एक  माननीय  सदस्य  ने  राय  दी  हैं,
 उसका  विकास  होता  स्वाभाविक  है,  ठीक
 है।  जहां  उसका  विकास  हो  यहां  मैं  यह  भी
 चाहता हूं  कि  वहां  पर  हिन्दी  का  भी  प्रचार
 होतो  अच्छा  है  |  हिन्दी  के  माध्यम  से
 यदि  राजनीति  का  श्रीगणेश  करेंगे  तो  बरच्छा
 होगा  ।  हिन्दी  प्रखर  श्राप  वहां  पहुंचा  दें
 तो  वह  क्षेत्र  जो  ग्राम  भी  प्रगति  तनिक  भाषाओं
 में  बंटा  हुआ  है  एकता  की  भावना  ले  कर
 राष्ट्रभाषा  के  माध्यम  से  वहां  यहां  झाएंगा.  1
 यदि  ऐसा  हुआ  तो  बड़ा  अच्छा  होगा  a

 मैं  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  का  विकास  हों
 और  वहां  राजनीतिक  चेतना  शाराए।  उन  में
 इस  अधिकार  का  प्रयोग  कर  के  शक्ति  को
 संचार  होना  चाहिये,  क्षमता  पैदा  होनी  चाहिये  ।
 जो  कुछ  भाप  ने  उन  को  दिया  है  उस  के  साथ
 शौर  कुछ  शाप  दें,  झा धिक  विकास  जौर
 प्राथमिक  समृद्धि  उन  को  प्रदान  करें।

 हरी  यशपाल  सिह  (कराना)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  जो  बिल  माननीय  हा थ्री  जी  ये

 पेश  किया है  वह  बहुत  ही  सुन्दर  बिस ह ैहै  जोर
 मैं  इस  बिल  को  पेश  करने  के  लिए  उनको
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 aga  aga  मुबारकबाद  देता  हूं  |  जो  काम
 ग्राम  से  कई  साल  पहले  हो  जाना  चाहिये  था
 वह  आज  हुआ  है  ।  यह  अच्छा  ही  हा  |
 Tt  is  better  late  than  never.
 लव  एम  कहते  हैं  कि  भारत  में  डेमोकेंसी
 हैं.  म्रोर  हर  जगह  डेमोक्रेसी  होनी  चाहिये
 तो  जो  हमारी  छोटी  छोटी  टैरिटरीज़  रह  रही
 है  एन  के  लिये  भी  मेरा  निवेदन  हैं  कि  एक
 चिन  जल्दी  सें  जिल्दों  श्राप  लायें  |  यह  हमारे
 देश  को  सब  से  बड़ी  लंबी  हैं  जोर  हमारी  यह
 शक  सम्पत्ति  है।  इस  से  बढ़  कर  हमारे  लिए
 गवंकी  बोर  कण  बात  हो  सकती  है  ।  पाकिस्तान
 में  आज  तक  एक  बार  भी  हेवन  नहीं  हो
 सका  है  |  वहां  पर  जनता  को  अपने  प्रतिनिधि
 नने  तक  का  अ्रधिकार  प्रदान  नहीं  किया
 गया  है  |  उस  के  विपरीत  हमारें  यहां  हमारे  देश
 का  जो  एव  'निमंटिस्ट  पार्ट  भो  हैं,  उस  को  भी
 ह्म  मताधिकार  देने  जा  रहे  हैं,  उस  को  भी  वह
 अधिकार  देने  जा  रहे  हैं  कि  लॉक  सभा  के  लिए
 बह  अपन  प्रतिनिधि  चन  कर  भेजे  |  इस  के
 लिए  में  प्रदान  और  निकोबार  को  जनता  को
 गवा रिक वाद  देता  हूं  ।  वहां  की  जनता  के  ऊपर
 दना  हम  गये  कर  सकते  है  ।  वहां  विरादरी

 “ara  नहीं  है,  बिस्ट  शोर  कोड  का  कोई  झगड़ा
 नहीं दी  उस  सब  की  एक  भाषा  है,  उन  सब  का
 एक  चलन  +  उन  सब  की  भारत  में  एक  मात्र
 आस्था है  उन  लोगों  को  यह  झालवार  तो
 बहुत  पहिले  मिलना  चाहिये  झा  1  जिस  जगह
 पर  लं।क  मान्य  तिलक  ने  वहा  था  कि  झ्राजादों
 हमारा  जन्मसिद्ध  प्राधिकार  है,  हमारा  बर्थ
 राइट  है,  उसे  oe  का  देखभाल  करना  हमारा
 बस  है  |  उगर  #8  65  हजार  को  आबादी
 वाले  स्थान  की  'उन्नति  कर  लेने  हैं  तो  इस  मे
 हमारा मंगत  ग्राम  भ  ज्यादा  ऊंचा  होगा  1

 साथ  ह्  में  एक  बात  यह  ज  बर  देना
 चाहना  हूं  कि  नॉमिनेशन  के  भीम  को
 कायम  करना  चाहिये  |  यह  जो  नामजदगी  होती
 है  यह  ग्रेजी  की  दे  हुई  खोज  है  1  राज  भी
 हम  देखते  है  कि  जी  जाय  हमारे  ऊपर  दंड
 बरसाया  करते  थे,  हमारी  जातीय।  पर  चढ़
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 कर  शराब  पिया  करते  थे,  जिन  लोगों  के  पास
 ऊंचे  ऊंचे  खिताब  हुआ  करते  थे,  राय  बहादुर
 शोर  सर  जो  लोग  हुआ  करने  थे,  वही  लोग
 यहां  पर  नॉमिनेशन  के  जरिये  श्री  जाया  करते
 थे  ।  वह  नॉमिनेशन  का  सिस्टम  खत्म  होना
 चाहिए  |  कंवर  फील्ड  एंड  नो  फियर  जिस
 को  कहते  हैं  हर  एक  उस  का
 अधिकार  मिलना  चाहिये  थ  है  कि  हर
 एक  आदमी  को  यह  पच्चीकार  हो  कि  वह  इस
 हाउस  में  बठ  सके  ।  मैं  अपने  माननीय  आचार
 श्री  दीवान  चन्द्र  शर्मा  का  बड़ा  श्रन॒ग्रहोत  हूं
 कि  उन्हों  ने  यह  सुन्दर  सर्जशन  इस  हाउस  के
 सामने  रखा  है  कि  जो  कि  प्रंग्रेजों  को  दी  हुई
 प्रैक्टिस  है  उस  को  फौरन  खत्म  करना  चाहिये  1
 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  ने  जो  स्टेशन  दिया
 था  वह  हमें  मानना  चाहिये  |

 इस  के  साथ  ही  साथ  जहां  पर  लेमिक्स-
 द्वि  कौंसिल  नहीं  हैं  यहां  भी  बहुत  अच्छा
 काम  चल  रहा  हैं  हस  लिये  ह्म
 ना मिरे शस  के  सिस्टम  को  खत्म  किया
 जाये  सौर  सब  से  ज्यादा  अवरव्रत
 राज  यह  हैं  कि  जो  हमारे  ऐसे  क्षेत्र  रह  गये  है
 जिन  को  हम  यूनियन  'ईर्टिरीज  कहते  हैं,
 जिन  में  कि  राज  तक  नॉमिनेशन  चल  रहा  है,
 उन  में  ब  एलेक्शन  होना  चाहिये  |  नॉमिनेशन
 का  सिस्टम  खत्म  होना  चाहिये  t  इस
 हाउस  को  यह  हक  होना  चाहिये  कि
 वहां  पर  एलेक्शन  के  जरिये  हूं  लोग  शा  सकें  1
 अभी  तक  बहुत  थोड़े  से  प्राणियों  को  यह  हक
 हासिल  है,  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  जहां  हमारी
 संस्कृति  ने  यह  अधिकार  दिया  है  कि

 संगघ्छध्यं  संबद्ध वह  सं  वो  मनांसि  जानता
 अर्थात्  हर  एक  मनुष्य,  प्रत्येक  स्त्री  कौर  पुरुष
 हर  एक  मजदूर  कौर  कृषक  वर्ग  , हर  एक  वर्ण
 चाहे  बह  मेहनतकश  जनता  हो  या  कोई  कौर,
 उस  को  अधिकार दिया  गया है  ।  यह  प्रति-
 कार  जो  आपने  दिया  हैं  इस  के  लिये  भाप
 बहुत  ही  ज्यादा  मेरी  सृबारकबाद  के  पात्र
 है  ।  मैं  शाए  को  बधाई  देता  हूं  शौर  इस
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 [at  यशपाल  सिंह]
 बिल, पर  सभी  सहमत  हैं  बौर  जल्दी  इसको
 पास  किया  जाये  ।

 क्रि  वाल्मीकी  उपाध्यक्ष  महोदय,
 बहस  विधेयक  का  हृदय  से  स्वागत  करता
 हूं  ।  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  इस
 प्रवसर  कर  जब  कि  हमारे  पड़ोसी  देश  पाकी-
 स्तान  ने  हमारी  सामानों  पर  शर  विशेषकर
 हमारी  मस्तक  की  जो  शोभा  है,  काश्मीर.  उस
 पर  बर्बर  आक्रमण  किया  है,  हम  यहां  पर  केवल
 एक  विचार  से  सोचते  हैं,  इस  दृष्टि  से  कि किसी
 भी  तरह  से  सारे  संसार  में  शौर  इस  देश  के
 अ्रन्दर  भी  लोकतन्त्री  की  परम्पराशों  का  उभार
 हो  सके  ौर  लोक  तन्क़ीद  प्रणाली  की  जड़
 मजबूत  हो  सके  |  यह  बात  साफ  है  कि  उस  पड़ो-
 सी  देश  पाकिस्तान  ने  लोक  तन्त्र  में  विश्वास  को
 जाहिर  किया  है,  संसार  की  शान्ति  में  विश्वास
 तो  जाहिर.  किया  है,  लेकिन  किसी  भी  प्रकार
 से  वहां  पर  जो  चुनाव  हैं  वह  प्रभी  तक  पब्लिक
 के  तरीके  से  नहीं  हो  सके  हैं  ।  यह  बात  भी
 साफ  है  कि  इस  देश  के  विकास  को  देख  कर
 प्रौढ़  इस  देश  की  उन्नति  को  देख  कर  उसके
 मन  में  कुदन  होती  है,  जलन  होती  है  कौर  चीन
 को  भी  उसी  प्रफारसे  जो  हुसैन  होतो  है  उसका
 प्रभाव  यह  है  कि  उसने  हमारे  देश  पर  हमला
 किया  है  दौर  हम  उसका  मुकाबला  कर  रहे  हैं।

 [साथ  ही  साथ  इस  सदन के  प्रकार  हम  प्र पने
 उन  इलाकों  को  भी  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये
 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जो  कि  हम  से  दूर,  समद्र
 की  गहराई  में  रहते  हैं,  हम  से  दूर  रहते  हैं
 लेकिन  दूर  रहते  हुए  भी  हमारे  पास  हैं  T
 हम  जानते  हैं  कि  जो  सद्भावना  और  प्रेम  होता
 है  उसमें  दूरी  दिशाप्रों  की,  गजों  जर  मीलों
 की  नहीं  हुआ  फरोत  है  ।  समवेदना  झर
 सद्भावना  हृदय  में  रहती  है  ।  इन  द्वीपों  के
 जो  निवासी  हैं  वह  हमारे  झपने  जग  हैं  प्लोर
 अपनी  विचारधारा  के  हैं  t  हमारे  झपने
 हैं  लेकिन  वेद  ip  कहा  है  कि  :

 “दोषों  समृद्ध:'
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 weit  ars  तो  समद्र  पर  रहता  है  |
 यह  द्वीप  इन्दर  समुद्र  पर  रहते  हैं  लेकिन  बह
 चौबीस घंटे  समद्र  के  बीच  में  रहते  हैं  प्रौर
 समुद्र  की  शोभा  का  आनन्द  उठाते  हैं  जिससे
 हम  वंचित  रहते  हैं  ।  इतना  होने  पर  भी  वहा
 निर्धनता,  गरीबी  शौर  पिछड़ेपन  की  समस्या

 हैँ

 मैं  कहना  चाहता  2  कि  राज  जो  उन
 को  चुनाव  का  हक  दिया  जा  रहा  है  यह  उत
 पर  कोई  एहसान  नहीं  है  ।  मैं  समझता  7
 कि  पिछले  प्रठारह  वर्षो  में  हिन्दुस्तान  की
 आजादी  के  साथ  वहां  पर  एक  चेतना  प्राप्त
 है,  जागृति  भाई  है,  विद्या  का  प्रसार  हुआ  है
 और  जनजागरण  हुआ  है  1  उस  में  हमारी
 इस  सरकार  का  धौर  इस  देश  का  भो  हाथ
 हो  सकता  है  कौर  होना  चाहिये  रहे  बात
 साफ  है  कि  दादरा,  नगर हवे लों  ग्राही  सब  ने
 अपने  को  प्रासाद  करने  के  लिये  पु तंगा लो
 दासता  के  पंजों  से  छुड़ाने  के  लिये  प्रयत्न  किये
 हैं  और  उनके  'इन्दर  हमारे  देश  के  साथ
 सम्मिलन  की,  सिलने  को  भावना  थी  कौर
 बहू  हम  से  मिले  ।  मैं  हृदय  से  उसको  भावना

 की  सराहना  करता  हैं  ।  मैं  भो  उनको  जपने
 स्नेह  के  द्वारा  श्रद्धाजंलि  अमित  rer  है  ।

 राज  जो  हमारा  एक  द्वीप  है  जिसका!
 हम  राज  तक  कालापानी  समझते  रहे  हैं
 उनके  सम्बन्ध  में  यहां  नहीं  मैं  कह  रहा  है
 बल्कि  यह  भी  कि  हिन्दुस्तान  को  ग्राजादी  के
 साथ  हमारे  अन्दमान  ौर  निकोबार  द्वीपों
 का,  जिन  के  नामों  के  साथ  राज  तक  एक  घोर
 अपराधी  लोगों  का  सम्बन्ध  था  वह  हमारी
 आजादी  के  हिस्सेदार  हैं  प्रौढ़  वहां  से  उन  लोगो
 का  भो  सम्बन्ध  है  जो  क्रान्तिकारी  हमारे  देश
 की  आजादी  के  लिये  लड़ा  करते  थें  ।  बौर
 लोकमान्य  तिलक  का  भी  जिन्होंने  इसे
 “शाहाजादी  हमारा  जन्म  सिद्ध  ग्रध्रिकार  ia
 कह  कर  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  में  सहाय"
 की है।
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 मैं  समझता  हूं  कि  राज  जो  वहां  का  नाम
 बदलने  की  वात  है  वह  इसलिये  कि  उस  के
 साथ  साम्राज्यवाद  के  प्रति  जो  भावना  है
 वह  जानी  चाहिये  ।  मैं  श्री  शर्माजी  के  द्वारा
 जो  सुझाव  दिया  गया  है  कि  उसका  नाम  नेताजी
 सुभाषचन्द्र  बोस  के  नाम  पर  रक्खा  जाये  उस
 में  विश्वास  प्रकट  करता  हूं  शौर  वैसा  करना
 चाहिये  t

 यही  नहीं  जब  कि  राज  सामरिक  स्थिति
 है  भौर  युद्ध  हवा  के  इन्दर  ही  नहीं,  मैदान
 के  ऊपर  दौर  सवार  की  तह  में  भी  लड़ा  जा
 रहा  है,  चारों  तरफ  से  लड़ाई  छिड़ी  हुई  है,
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  इन  द्वीपों  का  सामरिक
 महत्व भी  है  ।  इस  सामरिक  स्थिति  और
 सामुद्रिक  महत्व  को  देख  कर  यह  आवश्यक
 है  कि  हम  प्रभारी  बेड़े  को  मजबूत  करें  ।
 जितनी  उस  कौ  मजबूती  हो  उतना  ही  बरच्छा
 है  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  सब मैरीन  लेना
 ग्रोवर  किसी  प्रकार  से  किसी  देश  से  उसे  प्राप्त
 करना,  चाहे  श्राप  उसे  रूस  सें  प्राप्त  करें  या

 किसी  गौर  देश  से,  उचित  है  t  ऐसा  करके
 हम  झपने  समुद्री  बेड़े  को  मजबूत  करें,  हवाई
 बेड़े  को  मजबूत  करें,  और  इस  देश  की  सारी
 सैनिकों  को  मजबूत  करें  ।  हमारी  सैनिकों
 ने,  विशेषकर  हवाई  बैंड़ों  कौर  धरती  की
 सेना  ने,  साथ  हो  जो  हमारी  नेवी  है  उसके
 नाविकों  ने  जो  जोश  पाजी  के  वातावरण  में
 दिखलाया  है  उस  को  इस  से  बल  मिलता
 है.  t  इस  का  प्रभाव  इन  द्वीपों  पर  भी  पड़ता
 हैँ  1

 इन  द्वीपों  को  बाप  प्रतिनिधित्व  दें  रहे
 है  |  यह  अच्छी  बात  है  ।  इससे  वहां  जन
 जागरण  होगा  t  यहां  पर  जो  लासफीता-
 जाही  चल  रही  है  जिस  का  प्रभाव  हमें  सब  जगह,
 दिखलाई  महंता  है  इतना  दूर  बैठे  हुए  भी  यह  दूर
 होना  चाहिये  ।  यहां  पर  ऐसा  प्रबन्ध  एसेम्बली
 at  कोई  ऐसा  परिषद्‌  बना  कर  किया  जाए
 ताकि  वह  हम  &  दूर  रहते  हुए  भी  अपने  तरीके
 मे  भ्र पना  प्रबन्ध  करे  सकें  शौर  झपने  शासन  में
 स्वयं  हाथ  बटा.  सके  ।  मैं  यह  जरूर  कहना
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 आहत  हूं  कि  उनको  अभी  किसी  प्रदेश  से  मिलाने
 की  प्रावश्यकता  नहीं  है,  क्योंकि  उनकी  प्रगति
 संस्कृति  है  ,  प्रगति  परम्परा  है,  झपना  जीवन
 है,  प्रपनी  पद्धति  है  और  प्र पने  गायन  चौर
 अपने  नृत्य  हैं  |  इस  को  देखते  हुए  उनका
 प्रलग  स्वतंत्र  प्रस्तित्व  रक्खा  जाये  ।  लेकिन
 यह  जरूरी  हैँ  कि  भारतीयता  को  दृष्टि  से
 तै मारा  सम्बन्ध,  उनसे  बना  रहे  दौर  भारत  सर-
 कार  अपने  ग्रन्दर  रखते  हुए  भी  उनकी  खन् रति,
 आधिक  उन्नति  और  राजनीतिक  उन्नति  के
 लिये  भरसक  प्रयत्न  करे  तथा  ग्रधिक  से  ग्रधिबः
 धन  राशि  उन  पर  खर्च  को  जायें  ताकि  बट
 उन्नत  हो  सकें  शौर  देश  की  भ्राजादी  के  हिस्से-
 दार  बन  बर  देश  की  रक्षा  में  प्रपना  पार्ट  प्रदा
 कर  सके  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  का  मकान
 करता  हूँ.  ।

 Shri  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  aw!
 Kashmir):  Sir,  I  welcome  this  Bill  and
 ]  do  not  find  it  a  day  tate  that  it  nas
 been  presented  to  this  House.

 3  have  heard  sume  of  the  friends
 who  have  preceded  me  und  I  would
 like  to  s@y  that  each  of  these  units
 have  their  own  history,  tradition  ant
 culture.  Keeping  that  in  view  it  will
 not  be  correct  io  say  ut  the  momen:
 that  we  should  hasten  in  getting  them
 amalgamated  or  merged  will  the
 nearer  States  or  areas.  To  my  mind
 that  will  not  be  correct.  Le,  it  be
 left  to  the  people  of  those  places  or
 units  when  they  feel  or  think  at  tre
 proper  timé  for  a!l  the  reasons,  whe-
 ther  political,  economic,  industrial  or
 otherwise,  that  they  would  like  to  join
 the  adjacent  States  or  areas.  There-
 fore  at  this  time  to  talk  about  ‘hat
 will  not  be  correct

 Shri  Alvares
 tion.

 (Panjim):  Balkanis3-

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  No  balkani-
 sation.  |  will  tell  you.
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 In  a  country  that  is  wedded  to

 democracy,  it  js  really  very  welcome
 that  even  the  smallest  units  that  may
 be  far-flung  in  the  country  are  being
 wedded  together  and  they  are  being
 given  the  right  of  vote  or  the  right
 of  sending  their  representatives  to  the
 House  of  the  People.  It  will  be  then
 that  the  representatives  so  elected  like
 my  friend  Shri  Alvares  will  be  in  a
 position  to  say  what  they  exactly  want
 for  their  units.  I  will  never  rule  out
 what  they  may  do  about  Goa  tomor-
 row—I  will  be  one  to  support  him—
 but  when  their  representative;  are
 here,  we  know  they  will  be  speaking
 the  mind  and  the  aspirations  of  the
 people  as  far  as  Goa  is  concerned,
 They  have  got  their  own  cullure,  their
 own  history  behind  them  and  the  Gov-
 ernment  will  come  to  know  what  they
 actually  want.
 24  brs.

 It  was  rightly  said  by  Prof.  Sharma,
 and  it  wag  supported  by  the  hon.
 Member  from  Madras,  that  they  will
 need  education.  I  would  say,  an  all
 round  development  of  their  areas  will
 be  necessary  in  the  field  of  nation-
 building  activities  like  health,  public
 health  measures,  education,  communi-
 cation  and  what  not.  A  proper  survey
 of  everything  necessary  should  be  un-
 dertaken,  as  to  what  sort  of  industries
 should  be  taken  up  and  all  that.

 (4sor

 It  is  must  welcome  that  this  is  being
 done.  Let  us  know  from  the  iepresel-
 latives  of  those  people  what  are  their
 difficulties  and  what  they  want,  After
 all,  it  may  not  be  proper  to  leave  it  to
 one  or  two  officers  who  may  be  chang-
 ed  every  one  or  two  years  to  suggest
 something  and  the  Governments  then
 take  an  ultimate  action  upon  that.
 Rather,  it  would  be  very  correct  to
 talk  to  the  representatives  here  and
 see  what  they  want.  As  far  as  the
 Central  Government  is  concerned,
 they  must  see  that  they  do  not  submit
 to  any  pressure  from  any  quarter  that
 those  units  should  be  merged  with  the
 nearest  State  or  the  nearest  area.  Of
 courne,  when  the  people  there  are  in
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 agreement,  cerlainly  nobody  will  say,
 ‘no’.  What  is  important  is  to  look  to
 their  local  conditions  and  to  meet  their
 requirements  and  needs,  their  feelings
 and  aspirations  and  keeping  that  im
 view,  it  will  be  necessary  to  develop
 these  areas  properly  at  par  with  the
 rest  of  the  country.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  Minister
 will  reply  tomorrow.  We  will  now
 take  up  the  Motion  on  Oil  Policy.

 34.0l  brs.
 MOTION  RE:  STATEMENT  ON  OIL

 POLICY
 Mr.  -Deputy-Speaker:  Shri  Harish

 Chandra  Mathur—he  is  not  here.  Shri
 ss.  M.  Banerjee.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir  |  beg  to  move:

 “That  this  House  takes  note  of
 the  statement  on  oil  policy  by  the
 Minister  of  Pelroleum  and  Chemi-
 cals  laid  on  the  Table  of  the
 House  on  the  l6th  August,  1965."
 As  the  House  knows,  there  was  a

 serious  condition  in  the  country  in
 the  months  of  May,  June  and  July
 this  year  because  of  the  scarcity  of
 kerosene  and  diese]  oil  I  remember,
 when  a  Question  was  asked  from  the
 hon.  Minister  in  this  House,  there  wa;
 almost  a  furore  in  this  House  because
 the  hon.  Members  were  not  satisfied
 that  kerosene  was  available  to  the
 common  man.  I  do  not  know  much
 about  the  entire  country  but  I  know
 that  in  Uttar  Pradesh,  part  of  Bihar,
 Rajasthan  and  Punjab,  there  was  sbso-
 lute  scarcity  of  kerosene  and  that  one
 bottle  of  kerosene  oi]  was  not  avail-
 able  even  at  price  of  Rs.  .50  p.
 Even  today,  when  I  speak  in  this
 House,  it  is  an  admitted  fact  that  a
 bottle  of  kerosene  oil  is  not  available
 at  the  price  so  fixed.  In  Delhi  ‘tself,
 under  the  nose  of  the  hon.  Minister,
 in  certain  areas  either  kerosene  ail
 is  not  available  or,  if  it  is  svailable,
 it  ig  available  ot  a  higher  price.
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 I  have  gone  through  the  statement of  the  Minister  very  carefuliy.  It  is po;  denied  by  the  hon.  Mims  er  that
 certain  agencies  ure  responsivie  for
 creating  crisis.  This  is  what  he  says:

 “I  would  also  like  to  restate
 clearly  Government's  policy  in
 respect  of  this  basic  industry  es-
 pecially  as  there  have  been  at-
 tempts  by  interested  pariies  to
 misiead  the  public  on  some  im-
 portant  issues.”
 I  have  before  me  a  note  circulated

 by  the  Ministry  of  Petroleum  and
 Chemicals  which  is  a  reply  to  a  bro=

 <chure  issued  by  the  Esso  entitled  “Oil
 Profi's  and  Prices"—A  critical  review

 -of  Esso's  pamphlet.  It  says:
 “The  publication  of  g  brochure

 entitled  “Oil  Profits  and  Oil  Pri-
 ces”  by  the  Esso  Standard  Eastern
 India,  has  recently  come  to  the
 notice  of  the  Government  of  India.

 This  brochure  contains  unjustifi-
 able  criticism  of  the  oil  pricing
 policy  og  the  Government  in  gene-
 ral  and  of  some  of  the  basic  prin-
 ciples  under'ying  the  report  of  the
 -O})  Price  Enquiry  Committee
 (which  is  being  implemented  in

 all  essential  respects  since  in
 396])  in  particular.”

 This  note  issued  by  ihe  Government
 learly  says  that  the  brochure  issued
 by  the  Esso  contained  certain  portions
 Which  were  tendentious.  It  clearly
 mays:

 “Appearing  as  it  does  at  a  time
 when  the  completion  of  the  report of  the  Working  Group  on  Oil
 Prices  (Tolukdar  Group)  set  up
 by  the  Government  of  India  in
 964  to  examine  afresh  the  pricing
 principles  for  petroleum  products,
 is  imminent,  the  brochure  is  obvi-
 ously  tendentious.”

 ‘Then,  it  further  says:
 “The  brochure  insinuates  that

 the  Government of  India  is  either
 wilfully  cutting  down  the  profits
 of  the  oi!  panies  below
 ‘able  limits  or  is  ignorant  of  the
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 need  for  reasonable  profits  requir-
 ed  for  productive  enterprise. Either  suggestion  is  as  faise  ag  the
 oiher.”

 4804

 Let  me  quote  here  what  were  the
 profils  of  the  foreign  oi!  companies. Burmah  Shell  made  a  profit  of  36
 Per  cent  in  1963;  Esso—7.4l  per  cent; Caltex—7  per  cent.  On  the  marketing
 side,  Burmah  Shell  made  a  profi!  of 14.72  per  cent  Esso—4.6  per  cent  and
 Caliex—4  per  cent.  On  the  operations
 side,  Burmah  Shell  made  g  profit  of
 39  .93  per  cent;  Esso—9.6  per  cent  and
 Caltex—4.9  per  cen‘.  These  are  the
 profits  made  by  these  oil  companies.

 [5  it  not  a  fac:  that  the  crisis  was
 created  at  a  time  when  our  troops
 were  fighting  against  8  barbarous  at-
 tack  of  the  Pak!stan  armed  forces  in
 the  Rann  of  Kutch?  This  was  the
 main  reason  why  the  hon.  Minister
 thought  it  fll  to  have  powers  under
 DLR.  to  bring  the  oj]  magnates  to  8
 correct  line.  What  does  he  say  in  his
 statement?  He  says  that  he  wanted
 to  use  them  but  he  did  not  use  them.
 This  is  what  he  says:

 “Government  also  assumed  mus-
 sive  powers  under  Defence  of
 India  Rules  as  a  precautionary
 measure  to  insure  against  any  pos-
 sible  breakdown  of  the  orrange-
 ments....”

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hosh-
 angabad):  J  am  sorry  to  interrupt.  T
 wish  the  Minister  had  appended  the
 author's  name  to  this  pamphlet.  Why
 has  it  not  been  done?  Is  it  due  to
 oversight?  It  just  says,  “Oi]  Profits
 and  Prices—A  critical  review  of  Esso's

 hlet".  Government  should  not  be
 80  careless  and  remiss.  It  is  not  men-
 tioned  as  to  who  is  the  author  of  this,
 and  which  Ministry  has  brought  it
 our—nothing  is  mentioned.  This  js
 the  first  time  I  find  8  pamphlet  of  the
 Government  of  India  without  any
 mention  of  the  Ministry  or  the  author
 concerned.

 Dr.  Ranen  Sem  (Calcutta  Zast):  It
 is  anonymous.
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 Shrj  Harl  Vishnu  Kamath:  It  has

 been  circulated  to  the  Members.  I  do
 not  know  whether  he  is  feeling  shy of  it.  I  did  not  even  know  this  till
 just  now.  [  thought  it  was  yome  un-
 authorised  pamphlet  that  had  been
 distributeg  without  your  consent.  Will
 you  Sir,  give  a  ruling  on  this,

 The  Minister  of  Petroleum  and  Che-
 micals  (Shri  Humayon  Kabir):  If  I
 had  placed  it,  I  would  have  placed  it
 on  the  table  of  the  House  with  your
 permission,  Sir.  This  is  an  unofficial
 hand-out  giving  the  background  mate-
 rial.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 then  it  should  be  signed.

 Even

 Shri  Humayun  Kabir:  If  it  is  a
 statement  placed  on  the  table  of  the
 House,  cer.ainly  it  will  be  —  signed. That  was  an  unofficial  hand-out  given
 to  the  press  giving  the  background material.  In  that  sense,  jit  's  not  an
 official  document  of  the  Government.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Even  in
 Tegard  ६0  a  statement  laid  on  the
 Table,  the  practice,  the  convention,
 has  been  that  it  should  mention  the
 Minivtry  or  the  Minister  concerned.
 But  this  is  some  sort  of  a  hand-out.
 It  is  very  unfair  to  treat  Members  in
 this  way.  I  hope  you  will  agree  with
 me,  Sir,  that  this  is  cavalier  treatment
 of  Parliament  by  the  Government.
 This  iz  not  the  way  Parliament  should
 be  treated.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Yes,
 with  the  hon,  Member.

 I  agree

 Shri  5.  M.  Banerjee:  He  has,  in  his
 statement  of  6th  August,  1965,  said:

 “..Government  also  assumed
 maisive  powers  under  Defence  of
 India  Rules  us  a  precautionary
 moasure  to  insure  against  any  pos-
 sible  breakdown  of  the  atrange-
 ments...

 Breakdown  at  what  time?  It  was
 during  the  time  when  we  were  fight-
 ing  the  Pakistanis  in  the  Rann  of
 Kutch.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  (Barh):
 Before  the  hon,  Member  proceeds,
 may  I  request  you,  Sir,  to  fix  up  the
 time-table  since  the  number  of  speak-
 ers  on  the  list  is  very  large.

 Shri  5.  M.  Banerjee:
 to  have  20  minutes.

 I  would  like

 Mr.  Deputy-Speaker:  All  right,
 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  He  has  also

 anid:
 “This  plan  has  borne  fruit  and

 complaints  of  shortuges  have  now
 become  extremely  rare.  I  am
 happy  to  say  that  this  has  been
 done  by  mutual  discussion  and  it
 has  not  been  necessary  to  use  any
 of  the  powers  assumed  under  the
 Defence  of  India  Rules....”

 May  I  remind  the  hon.  Minister
 through  you  that  mutual  consent  is  @
 very  good  thing  when  we  do  not  know
 the  characteristics  of  these  oil  com-
 panies,  But  the  hon.  Minister  knows
 more  than  I  the  history  of  these  oil
 magnates.  What  did  they  do  in  Iran?
 Did  they  not  completely  smash  the
 economy  of  Iran?  They  are  not  mere
 oil  companies;  they  are  politicians;
 they  are  commercialists;  they  arc  busi-
 nessmen  and  last  but  not  least  they
 are  the  more  effective  bo*ses  of  im-
 perialist  powers.  Especially  on  our
 country,  which  is  moving  towards  self-
 sufficiency,  they  have  an  eye  and
 unless  they  are  treated  in  the  same
 way  as  they  deserve  to  be  treated,
 they  will  again  create  this  artificial
 crisis  in  this  country,

 I  am  happy  to  know  that  the  hon.
 Minister  hng  stated  that  our  policy  is
 not  going  to  be  changed.  Even  after
 the  issue  of  the  brochure,  what  did
 they  do?  These  foreign  oil  companies
 started  retrenchment  of  employees
 after  paying  some  gratuity  or  provi-
 dent  fund  and  went  on  saving  through
 the  various  Members  of  Parliament
 that,  if  the  Government  did  not  change
 their  ol  policy,  then  there  would  be
 more  retrenchment.  Neturally  people
 were  apprehensive  of  such  large  scale
 retrenchment  in  thom  companies  and
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 we  approached  the  Labour  Minister
 ang  the  Minister  for  Petroleum  &
 Chemicals  to  come  to  the  rescue  of
 those  employees.

 It  is  also  said  in  the  statement:
 “....by  exploring  the  possibility

 of  joint  enterprises  with  forcign
 colliboralion  wherever  suitable
 terme  are  obtainable.”

 ‘Suitable  terms’  to  whom?  I,  ig  not
 high  time  that  we  decided  on  our  own
 Policy  and  dictated  to  them  our  terms?
 I  know  that  one  of  the  Ministers  of
 this  House,  when  he  went  on  dictating
 terms  to  them,  was  bullied  not  only
 by  the  oil  companies  but  also  by  the
 big  basses  of  thore  countries  from
 which  these  oil  companies  :ome.  I
 must  place  on  record  my  appreciation
 of  the  miraculous  work  done  by  our
 ex-Minister.  Shri  K.  D.  Malaviya,  He
 made  it  abundantly  clear  to  the  oil
 magnates  that,  if  they  were  to  reinain
 in  india,  our  terms  should  be  accepted
 by  them  and  that  they  should  not
 dictate  their  terms.  I  hope  Prof.  Kabir
 with  hi;  courage  and  conviction,  will
 also  dechire  boldly  and  firmly—and
 he  hus  the  support  of  the  entire
 House—that,  if  they  do  not  behave
 properly,  the  oil  companies  will  be
 nationalised  by  us.  We  should  nation-
 alise  those  concerns.

 In  963,  a  question  was  asked  about
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 may  not  be  in  the  commercial  in-
 terest  to  di-close  the  tota!  num-
 ber—whether  pumping  stations  are
 likely  to  be  increased  or  whether
 some  of  the  existing  pumping  sta-
 tions  owned  by  other  oi)  compan-
 ies  are  to  be  taken  over  by  the
 I0c  i  ”

 The  reply  wag  this:
 “Ag  glated  in  the  original  reply,

 we  do  not  want  to  give  the  num-
 ber  of  pumps  existing  and  the
 number  of  pumps  that  have  been
 planned  to  be  installed  al.:o,  the
 Indian  Oil  Company  ig  making
 vigorous  efforts  to  instal  consum-
 @r  pumps  as  well  as  dealer  pumps.
 There  i:  mo  question  of  taking
 over  the  pumps  of  other  compan-
 ies,  but  we  will  instal  our  own
 pumps.”
 We  do  not  want  to  take  anybody's

 Pump.  Let  us  pump  our  own  pumps.
 Let  us  have  more  pumps  in  the  coun-
 try,  Let  us  do  something,  It  is  very
 well  to  say  that  we  do  not  want  to
 own,  What  was  the  number  jn  964
 and  what  js  the  number  today?  What
 is  going  to  be  the  total  number  dur-
 ing  the  Fourth  Plan?  I,  therefore,
 request  the  hon.  Minister  to  reaiise
 the  gravity  of  the  situation.  We  are
 confronted  with  naked  aggression  on
 all  our  borderg  and  if  the  jmperialist
 powers  with  their  stooges  in  the  oil

 ies  di  to  us  their  terms, the  Indian  Oil  Company  b  out
 of  9,000  pumping  stations  or  distribut-
 ing  centres,  what  was  our  number,
 ie,  what  was  the  number  owned  by the  Indian  Oil  Company?  It  was
 hardly  600.  During  the  Fourth  Plan
 or  by  the  end  of  the  Fourth  Plan,  we
 shou'd  see  that  we  are  able  to  control
 not  600  or  1,000  but  at  least  fifty  per cent  of  the  distributing  centres.  That
 will  teach  them  a  lesson  and  they  will
 be  on  their  knees  before  the  hon.
 Minister,  J  put  a  question  on  20th
 November,  1963:

 “The  question  only  relates  to
 further  steps  proposed  to  be  taken
 for  More  pumping  stations  in  the
 country,  I  would  like  to  know—it

 we  shall  be  in  a  soup.  We  should
 have  our  own  policy,  a  firm  policy
 to  deal  with  these  oil  companies.
 Nationulise  the  oil  companies,  We
 talk  of  mixed  economy.  These  oil
 companies  have  made  fabulous  profits at  our  cost.  The  amount  which  they
 have  earned  as  profits  is  a  colossal
 amount,  Still  we  say  tha,  they  will
 hav.:  their  terms  and  we  shal]  mutu-
 ally  agree  for  a  settlement.  This  is
 something  unimaginable.  What  was
 their  specific  objection?  They  re-
 fused  to  handle  the  petroleum  pro-
 ducts  obtained  from  socialist  coun-
 tries.  They  did  not  object  to  Yugo-
 Slavia;  they  were  agreeable  io  that;
 but  when  it  came  to  the  question  of
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 Soviet  Union,  they  refused.  Should
 they  be  allowed  to  refuse  and  dictate
 their  own  terms?  It:  is  a  matter  for
 this  House  to  consider,

 Coming  to  the  present  crisis,  may व  ask  the  hon.  Minister  to  let  us.  know
 what  steps  are  being  taken  to  see that  kerosene  oil  fig  also  distributed
 Properly.  Is  it  not  the  responsibility of  the  Centre  to  supply?  They  say that  they  will  supply,  but  it  is  for
 the  State  Governments,  who  are  the
 distributing  agencies,  to  do  the  distri-
 bution.  What  is  the  condition  in
 Bihar?  What  is  the  condition  in  U.P.
 today?  There  is  shortage  of  kerosene
 oil  in  all  these  places,  The  hon,  Mini-
 ster  must  remember  what  happened when  there  was  shortage  of  coal,  No
 industry  was  getting  coal,  and  no  con-
 sumer  was  getting  soft  coke  even,
 beyond  Moghalsarai.  Ang  what  did
 this  House  du?  This  House  requested the  Centre  to  come  forward  and  con-
 trol.  In  the  same  manner,  I  would
 request  the  hon,  Minister  to  come  to
 the  rescue  of  the  common  people,  In
 villages  and  in  small  towng  a  bottle
 of  kerosene  ig  more  valuable  than
 even  gold.  The  people  want  to  have
 kerosene  oil  ang  have  it  at  a  reason-
 able  price.  It  is  no  use  denying  this
 fact  that  the  people  are  not  getting kerosene  oil  at  reasonable  prices.
 Therefore,  there  ghould  be  gtrict  vigi- lance.  DIR  shoulg  be  ruthlessly  used
 against  the  hoarderg  who  are  trying to  hoard,  I  am  suggesting  the  use  of
 the  DIR  because  I  know  that  this  en-
 tire  government  is  run  with  the  help of  ATR  and  DIR.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad  (Bhagal-
 pur):  Why  is  my  hon.  friend  equating
 the  two?

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Sometimes,
 both  are  the  same.

 I  would  request  the  hon,  Minister
 to  declare  his  policy,  and  to  make  a
 firm  declaration  in  this  House  which
 will  terrorise  these  oil  companies  in
 such  a  ‘manner  that  they  will  come
 to  feel  that  they  cannot  dictate  their
 own  terms,  so  that  we  can  at  least

 move  towards  a  sound  policy  af
 nationalisation  of  these  oil  companies.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Motion  moved:
 “That  this  House  takes  note  of

 the  statement  on  oil  policy  by  the
 Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 eals,  laid  on  the  Table  of  the
 House  on  the  6th  August,  1965."..
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  We  have

 taken  note  of  some  of  the  announce-
 ments  made  by  the  hon.  Minister  in
 his  statement  which  are  no  doub  to
 be  welcomed,  but  we  are  more  con-
 cerned  wi.h  certain  trends  which  are
 raising  their  ugly  heads  in  regard  to
 the  oil  policy,  and,  therefore,  ]  would
 like  to  concentrate  gn  two  or  three
 aspects  of  it,

 In  the  beginning  of  his  statement,
 .the  hon,  Minister  has  gaid  that  Gov-
 ernment  have  signed  an  agreement
 with  the  USSR  for  the  larger  import
 of  kerosene  oil  and  diesel  oil  to  cover
 the  deficit.  That  has  been  welcomed
 in  this  country,  and  al’  of  us  welcome
 it.

 But  in  the  statement  it  is  also  said
 that  Government  have  arrived  at  &
 mutua]  agreement  with  the  foreign  oil
 companies  regarding  the  difficulties
 which  they  had,  which  we  know  very
 well,  because  they  had  their  origin
 not  today  but  many  years  back.  We
 know  that  the  Government  of  India,
 much  less  the  Minister  in  charge,  can-
 not  put  the  wheel  back  in  regard  to
 the  oil  policy  of  Government.  We  still
 remember  our  great  leader  the  late
 Pandit  Jawaharlal]  Nehru  who  enun-
 tiated  this  policy,  And  whenever  we
 got  the  opportunity  we  had  paid  com-
 pliments  and  once  again  today  in  this
 House  we  pay  our  compliments  to  the
 ex-Oil  Minister,  Shri  K,  0.  Malaviya
 who  gave  this  country  an  oil  policy
 which  had  been  denied  to  this  country
 ‘by  the  big  of  magnates  of  the
 world  who  were  all  along  fling-
 ing  at  our  face  the  argument  =  that
 though  we  might  spend  crores  and
 crores  of  dollars  and  pounds  yet  we
 would  not  get  a  drop  of  oil  in  this
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 eountry.  We  also  know  that  when
 the  cease-fire  agreement  in  Kashmir
 was  agreed  to  in  the  early  days,
 under  the  threat  of  stopping  oil  sup-
 plies  the  big  magnates  and  the  big
 imperialist  Government  of  this  world
 forced  us  to  enter  into  that  agreement.
 But  we  remember  how  our  great
 leader  Pandit  Jawaharlal  Nehru  and
 the  ex-Oil  Minister  showed  to  the
 world  how  even  with  a  small  invest-
 ment,  which  would  also  return  to  the
 Government  in  a  short  period,  one
 could  fing  oil,  and  they  did  find  oil
 for  us.

 I  recall  that  after  the  resignation
 of  Shri  K,  D  Malaviya,  the  late  Pandit
 Jawaharlal  Nehru  at  a  t  n
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 and  Gujarat  might  not  be  sufficient
 for  meeting  our  increasing  demand.
 From  that  point  of  view,  what  is
 being  worked  oul  and  experimented
 in  that  country  namely  Iran  is  a  good
 thing  for  us.

 There  were  also  other  structures
 found  in  this  country  and  the  ONGC
 was  working  on  them.  But  now  the
 difficulty  is  that  this  commission  is  not
 allowed  to  do  Its  work,  It  hag  got u  batch  of  bright  and  young  officers
 who  mean  business  and  who  are  work-
 ing  to  justify  their  existence  in  this
 country  by  finding  out  the  oil-bearing
 structures.  The  hon.  Minister  him-
 self  hag  made  two  optimistic  announ-

 Calcutta  attended  by  at  least  half  a
 million  persons  announced  that  the  oil
 Policy  of  the  Government  of  India
 shall  continue  and  shall  continue  for
 all  times  to  come,  according  to  cir-
 cumstances,  But  I  feel  that  today
 there  are  certain  disturbing  trends  in
 the  oll  policy.  So,  it  is  the  duty  of
 everyone  of  us  to  point  out  ta  Gov-
 ernment  that  they  will  not  be  allowed
 to  make  any  shift  in  the  oil  policy,

 Now,  I  come  to  the  question  of  oil
 exploration.  We  know  that  the  ONGC
 was  brought  into  existence  for  this
 purpose,  This  early  baby  of  Shri
 K.  0.  Malaviya  or  rather  of  this  Gov-
 ernment  showed  guch  astounding  re-
 sults  in  this  country.  They  went  out,
 took  the  risk  and  discovered  oil  for
 us,  But  today,  the  Government  run
 by  the  joint  secretary  in  the  Ministry
 is  not  trying  to  expore  this  oil,  and
 the  ONGC  ha;  now  been  reduced  to
 8  mere  auditing  and  files-clearing  or-
 ganization;  the  ONGC  is  not  allowed
 to  function  properly  to  take  the  risk
 and  fing  oil  in  this  country.  I  need
 not  elucidate  thi;  point  any  further,
 because  that  is  evident  to  everyone
 of  us,

 Then,  we  know  that  our  Govern-
 ment  have  entered  into  an  agreement
 with  Iran  in  the  Indo-Iranian  joint
 venture  for  oil  exploration,  This  was
 the  idea  of  Shri  K.  D.  Malevtya,  and
 now  that  has  also  fructined.  We
 entered  into  that  venture  because  we
 felt  that  our  oi]  deposits  in  Assam

 in  his  statement  in  regard  to
 these  structures.  But  as  we  know,
 and  those  who  know  a  little  about
 oll  can  say,  mere  announcement  about
 the  existence  of  oi]  structures  means
 nothing.  There  have  been  big  an-
 nouncements  about  exisience  of  vil
 structurcs  In  the  past  too,  which  have
 produced  nothing  ultimately.  The
 Programme  of  of]  exploration  was
 going  on  successfully  through  the
 ONGC  under  the  previous  Oil  Munis-
 ter,  but  now  unfortunately  the  ONGC
 has  been  reduced  to  an  auditing  and
 files-clearing  organLsation.  That  is  my
 grievance.  And  I  feel  that  this  is
 being  done  purposely  in  the  sense
 that  these  big  intcrnationa)]  oi]  swin-
 dlers  are  trying  again  to  pressurise
 this  country  to  submit  to  a  poli-y under  which  the  ONGC  should
 not  function  so  that  we  may
 not  find  new  finds  and  have  our  own
 oll  for  refining.  Therefore,  |  would
 demand  that  the  hon,  Minister
 should  make  a  firm  and  categori-
 cal  statement  that  he  would  allo.
 the  ONGC  to  fumetion  sad  etka  +t
 risk,  would  not  reduce  it  to  a  mere
 clerical,  auditing  and  files-clearing
 organisation  but  allow  it  the  same  lati-
 tude  to  function  as  in  the  past.

 Then,  the  hon.  Minister  hag  claim-
 éd  that  he  has  arrived  at  8  very  good
 and  satisfactory  arrangement  for  dis-
 tribution  with  the  ofl  companies.
 When  of]  wag  taken  over  in  the  public
 sector,  We  know  very  well  how  these
 big  international  cartela  which  were
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 functioning  in  this  country  were  very
 much  resentful  at  that.  Do  we  not
 know  how  when  Government  took
 upon  themselves  the  distribution  of  oil
 in  the  publie  sector,  these  big  cartels
 protested  and  protesied  but  ultimately
 thunks  to  our  policy  and  to  the  late
 Prime  Minister  and  the  ex-Oil  Minis-
 ter,  they  had  to  come  to  an  agree-
 Ment  and  we  could  take  over  distri-
 bution  of  oi!  in  the  public  sector?
 But,  again  what  happened?  When  the
 crisis  of  May,  965  came,  and  when
 Government  imported  to  meet  that
 margin  of  deficit,  these  companies  saw
 a  be:,  chance  to  squeeze  out  Govern-
 ment  and  pressurise  them;  they  refus-
 ed  to  distribute.  They  said  that  they
 were  not  going  to  touch  the  red  ail;
 they  have  red  faces,  bul  I  do  not  know
 why  they  have  hesitated  to  distribute
 the  red  oil!  It  has  been  stated  by  ihe
 hon.  Minister  now  that  he  has  arrived
 atasuitable  and  satisfactory  agree-
 ment  with  the  oil  companies.  But
 where  do  we  fing  the  kerosene  oil
 now?  When  he  made  that  statement
 in  this  House,  we  shouted;  not
 one  or  two  Members  only  but
 all  of  us  had  shouied,  not  in
 any  ‘Dre-organised  way  but  sponta-
 neously.  Is  there  even  one  Member
 in  this  House  who  can  stand  up  and
 fay  that  there  is  no  scarcity  and  no
 difficulty  in  regard  to  kerosene  in  his
 part  of  the  State?  The  fact  remains
 that  in  spite  of  the  so-called  oil  agree-
 ment  arranged  with  these  companies
 the  casks  of  oil  are  not  to  be  found,
 are  not  found  in  adequate  quantity
 and  ut  a  reasonable  price.  I  would
 not  elaborate  this  point  about  distri-
 bution  further,

 I  will  touch  the  last  point  which
 is  more  important  for  me  and  for  the
 country.  The  Minister  has  gaid  that
 he  has  entered  into  an  agreement  with
 these  foreign  collaborators  which  he
 is  vehemently  propagating  before  us.

 I  would  ask  a  few  questions;  let
 him  make  a  statement  on  them  and
 we  will  be  satisfled.

 I  would  like  to  know,  first  of  all,
 whether  these  foreign  partners  will
 be  bound  by  all  the  statutory  controls

 laid  down  under  the  Petroleum  Rules
 and  other  laws,

 Secondly,  I  would  like  to  know
 whether  these  joint  ventures  wiil  be
 only  with  the  Government  or  bet-
 ween  the  Oil  and  Natural  Gas  Com-
 mission  and  the  foreign  party.

 Thirdly,  I  would  like  to  know  whe-
 ther  the  policy  that  is  invariably  fol-
 lowed  in  regard  to  these  foreign  ven-
 tures,  namely  that  the  majority  of
 the  shares  will  be  held  by  the  Guv-
 ernment,  this  policy  will  in  no  case
 be  relaxed,  come  what  may.

 Fourthly,  I  wou!d  also  like  jo  know
 whether  these  foreign  collaborators
 will  meet  all  the  foreign  exchange
 required  for  exploration,  and  will  they
 also  bear  the  expenses  that  the  Gov-
 ernment  have  already  incurred  in
 exploration  in  the  geophysical  or  geo-
 logical  surveys.

 Fifthly,  |  would  like  to  know  whe-
 ther  they  will  carry  the  risk  for  the
 exploration  concerned  in  this,  and  if
 50,  Whether  the  foreign  patiners,  when
 required  by  India  under  circumstunces
 of  necessity,  will  sell!  their  part  of
 oil  to  the  company  at  a  reasonable
 price  already  fixed  or  agreed  upon
 formally.

 Sixthly.  I  would  like  to  know  whe-
 ther  the  foreign  companies  will  be
 bound  by  such  arrangements  as  are
 there  in  Argentina  and  Indonesia.

 And,  lastly,  I  would  also  Itke  to
 know  from  the  Minister  whether  such
 joint  ventures  will  be  considered  only
 for  selected  87095  like  Cambay,  Kerala,
 Kutch,  Coromandal  Coast  and
 others.

 If  these  principles  which  had  been
 laid  down  in  the  past  by  the  late
 Prime  Minister  and  the  ex-Minister
 are  agreed  to,  well.  we  shall  agree
 to  the  foreign  collaboration.  Let
 these  seven  points  that  I  have  asked
 be  replied  to.  If  they  have  done  these,
 so  far  so  good.  If  they  have  not,  I
 would  warn  the  Minister  of  one  very
 great  pitfall,  If  on  these  terms  this
 company,  the  foreign  collaborators,
 do  not  enter  into  an  agreement,  then
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 the  Government  must  have  their  own
 arrangement,  ang  that  shuulu  be  that
 they  should  invite  contractorg  piece-
 meal,  say,  for  Kutch  and  so  on;  be-
 cause,  if  they  lump  together  the  en-
 tire  field.  it  will  ue  a  difficult  thing for  any  small!  contractor  to  come.  In
 that  case  the  big  oil  cartels  will  exer-
 cise  their  pressure  on  this  country,

 In  the  present  critical  circumstances
 through  which  we  are  passing,  we
 need  oil,  Burmah  Shell  is  a  British
 company,  which  has  the  largest  distri-
 bution,  the  largest  refinery  capacity,
 and  the  largest  pu!l  in  this  country.
 We  know  that.  We  also  know,  and
 I  say  with  confidence,  that  if  there
 is  any  country  in  the  world  which  is
 the  createst  enemy  of  India,  it  is  Great
 Britain.  I  want  to  tell  the  Minister
 that  this  Burmah  Shell  which  is  distri-
 buting  oil  and  which  has  the  refineries
 ts  ‘ving  tn  pressurise  this  country,
 as  the  British  Government  is  trying
 to  pressurise  us  to  make  a  compromise
 in  this  great  ordeal  that  this  country
 is  facing  with  the  aggressor,  Pakistan.
 And  therefore.  Mr,  Deputy-Speaker,
 it  hus  a  relevance  that  the  Oil  Minis-
 ter  must  have  safecuards  so  far  as
 foreign  coliaboration  is  concerned,  so
 far  a;  oi]  exploration  is  concerned,  so
 far  ag  these  big  cartels  like  Burmah
 Shell  are  concerned,

 Therefore,  Sir,  the  Minister  must
 make  8  statement  and  satisfy  us  on
 thig  point  that  the  policy  enunciated
 by  the  late  Pandit  Jawaharlal  Nehru,
 our  dear  leader,  and  very  well  laid
 down  and  executed  by  the  ex-Minister
 Shri  K.  D.  Malaviya  shall  not  be
 allowed  to  be  given  a  twist  as  is  evi-
 dent  from  the  ugly  signs  ang  trends
 visible  in  the  country  and  also  in  the
 statement,  though  not  in  a  perceptible
 manner,  vet  in  an  imperceptible  man-
 mer.

 Shri  Alvares  (Panjim):  Sir,  a  dis-
 cussion  of  the  जी  policy  of  the  Gov-
 ernment  at  this  juncture  hag  a  very
 special  significance,  Oil  constitutes

 one  of  the  main  constituents  of  our
 defence,  And  in  today's  context,  when
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 certain  countries  are  threatening  us with  the  withdrawal  of  arms  in  order
 to  hamper  our  initiative  in  defence,  oil Must  recelve  8  priority  ag  fay  ag  its
 basic  policy  is  concerned,

 43i6

 ‘There  are  three  main  considerations
 from  which  this  can  be  discussed:
 from  the  point  of  view  of  production, from  the  angle  of  prices  and  from
 that  of  distribution.

 It  was  a  welcome  policy  of  the  Gov-
 ernment  to  try  and  make  us  progres-
 sively  independent  of  foreign  supply in  the  form  of  raw  materials  and  later
 on  in  the  matter  of  refinery.  I  have
 notired  from  the  statistics  supplied
 by  the  Minister  of  Oil  that  we  have
 been  able  to  progress  to  a  certain
 extent  but  we  have  not  yet  become
 independent  of  foreign  imports.

 Oi]  is  such  an  important  thing.
 Consider,  for  example,  if  today,  as  in
 certain  land-lo-ked  West  European
 countries  where  the  international
 cartels  could  call  the  tune  of  polities
 in  their  own  manner  and  acrording  to
 their  own  convenience,  consider  what
 would  hapnen  to  jhis  country  if  they
 hold  out  a  threat  to  cal)  back  the  arms
 supplied  to  us—which,  I  say,  is  falla-
 cious,  because,  os  I  understand  from
 the  speech  of  our  delegate  Shri  Par-
 thasarathy  छ  the  Uniled  Nations,  we
 have  paid  for  these  arms  with  the
 sweat  of  our  brow  and  the  American
 armament  companies  heaped  large
 profits  on  them—what  happen  in
 this  case,  Tsay,  if  they  wont  fo  put  a
 squeeze  upon  our  defence  policy
 they  may  curtail  the  supply  of  oil,

 Therefore,  it  is  not  merc'y  from  the
 point  of  view  of  pricing  but  in  or‘er
 to  safeguard  this  country's  strategie
 supply  of  oil  that  I  would  advocate
 nationalisation  immediately,  I  am  not
 one  of  those  who  advocate  nationili-
 sation  of  all  things  at  all  time.  But
 I  do  feel  that  on  a  very  strategic  item
 like  this  which  can  either  make  us  or
 break  us,  which  can  elther  make  us
 slaves  or  enable  us  to  remain  indepen-
 dent,  it  must  be  nationalised  as  spe-
 edily  as  possible,  whatever  you  may  do
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 with  other  industrial  undertakings  in
 this  country.

 From  the  point  of  refining,  there  is no  doubt  that  our  refining  capacity  is
 increasing,  but  it  is  not  sufficient,  I
 do  not  know  why  in  spite  of  such  ge- nerdus  treatment  foreign  oil  com-
 panies  are  trying  to  disturb  the  dis-
 tribution  arrangements  within  the
 last  six  months.  If  they  want  to  pro- test  against  the  import  of  oil  from
 the  rupee-currency  grea,  I  say  they
 are  trying  to  play  oil  polities,  which
 has  not  been  played  in  our  country at  all,  It  is  g  part  of  our  ¢conamy
 that  we  have  to  rely  More  und  mote
 upon  rupees-currency  aid,  For,  after all  that  obviates  the  necessity  of  find-
 ing  foreign  exchange  immediatcly  to
 subsidise  or  pay  off  imports.  And  if
 for  our  overall  considerationg  @  rupee
 currency  aid  is  important,  I  think
 within  this  framework  of  the  overall
 economic  and  fiscal  policy  of  Govern-
 ment,  the  foreign  oil  companies  must
 fall  in  lien  and  willingly  fit  in  the  pat- tern.  We  cannot  allow  any  one  to
 upset  the  scheme  of  fiscal  policy  of
 international  borrowing  and  all  such
 other  things  we  have  laid  down  as  a
 matter  of  development  policy,  And  it
 is  in  the  interests  of  this  country  to
 import  from  wherever  it  likes;  and
 no  international  cartel  however  well
 and  long  established  in  this  country shall  be  permitted  to  dictate  to  us.

 In  regard  to  the  policy  of  pricing  I
 have  to  make  this  suggestion.  A  sug-
 gestion  was  made  in  this  House  some
 time  aso  that  there  should  be  an  in-
 tegrated  price  policy  as  far  as  fuel  oils
 are  concerned,  We  have  today  the
 Pendulum  swinging  between  electricity
 oil  and  coal,  It  swings  alternately,
 depending  upon  the  availability  of  oil,
 upon  supply  and  also  conditioned  by
 the  employment  potential  in  the  mine
 in  this  country,  We  cannot  ipnore  the
 mines,  We  cannot  ignore  the  quantum
 of  output  of  coal;  because,  it  is  not
 merely  a  basic  economy,  but  on  it  de-
 pends  a  large  amount  of  employment
 potential.  If  we  have  to  determine

 between  these  three,  we  have  to  have
 an  integrated  policy:  how  far  do  we
 push  the  question  of  oil,  how  much  te-
 rely  upon  dieselisation,  how  much
 should  the  coal  economy  be  subsidised
 or  encouraged  or  played  down.  I  find
 that  Government  have  not  thought  im
 this  Their  policies  have  been
 piece-meal,  and  therefore  there  is  a
 difficulty  for  them  to  arrive  at  a  rea-
 sonable  solution,  this  policy  wil]  have
 very  serious  economic  consequences,
 and  help  bring  about  g  rationale  on  the
 issue  of  price  policy  in  regard  to  all
 the  three  motive  powers,  namely,
 fuel  oil,  electricity  and  also  coal,  I
 hope  Government  will  make  an  an-
 nouncement  soon  50  that  the  uncer-
 lainties  now  existing  in  these  three
 areas  muy  be  removed.  HH  we  have
 hydel  power  we  are  dependent  upen
 the  monsoon,  if  we  have  oil  fuel,  we
 are  dependent  upon  kerosene  the  sup-
 ply  of  which  is  restricted;  if  we  play
 down  coal,  we  will  create  unemploy-
 ment.  If  the  country  has  to  make  use
 of  all  the  three,  if  all  the  three  are  to-
 co-exist  side  by  side,  if  there  is  to  be
 co-existence—in  political  terms—ther
 not  only  is  it  the  responsibility  of  tne
 Ministry  of  Oils,  but  it  has  to  be  a
 national  policy  to  determine  in  what
 areas  in  the  country  we  shall  have
 hydel,  oil  or  coal  motive  power.

 The  third  question  is  about  distri-
 bution.  The  Minister  said,  and  very
 rightly,  that  refining  capacity  will  be
 set  up  in  each  state,  more  than  one  in
 each  stote....

 Shri  Humayun  Kabir:  In
 region.

 Shri  Alvares:  585  that  both  the  sup-
 ply  and  distribution  can  be  factlitated.
 Tt  also  meang  in  economic  terms  a
 diversification  of  industries.  as  far  a*¥
 is  fensible  in  this  country,  If  that  is
 the  policy  in  regard  to  refining,  it
 should  also  be  the  policy  in  regard  to
 distribution,  Unless  we  ate  able  to
 maintain  large  stocks  at  strategic
 places  in  order  that  they  may  control
 not  merely  distribution  but  also  the
 price  of  these  products.  T  am  afraid
 what  hag  happened  in  the  past  few

 each



 4819  छा  Policy
 CM.  re:  St.)

 months  will  be  repeated  over  again.
 Government  have  signally  failed  to
 provide  the  people  with  adequate
 stocks  at  reasonabic  price.  Fuel  oil,
 kerosene  is  as  important  a  product  as
 almost  as  food.  Who  does  not  know
 that  its  shortage  has  caused  a  severe
 strain  upon  our  people  with  the  result
 tha:  they  have  had  to  pay  at  very  high
 rates  for  this  very  important  strategic
 material  without  which  they  cannot
 do,

 Therefore,  in  regard  to  the  policy
 of  distribution,  |  would  like  to  submit
 that  it  is  as  important  a  part  of  the
 whole  scheme  as  the  issue  of  produc-
 tion  or  the  issue  of  price  policy,  One
 cannot  subsist  without  the  other.
 They  are  parts  of  an  integrated  whole.
 tf  we  push  forward  the  question  of
 production,  make  our  country  self-
 sufficient  and  independent  af  foreign
 sources,  if  we  have  a  price  policy  to
 fit  in  with  the  overall  economic  ob-
 jectives  of  our  country  to  save  foreign
 exchange  by  import  substitution  in
 the  sensp  of  production  at  home,  it
 will  also  be  necessary  to  complete  this
 big  and  welcome  process  by  having  a
 distribution  machinery  set  up  all  over
 in  such  manner  ag  will  not  subject
 our  people  to  the  distress  that  they
 had  been  subjected  to  in  the  past  six
 months,

 I  do  not  think  it  is  necessary  for
 Government  to  distrub  existing  trade
 channels  in  this  country.  I  am  against
 Government  going  about,  both  in  the
 distribution  of  food  and  in  the  distri-
 bution  of  kerosene  oil  and  essential
 fuels,  upsetting  the  normal  trade  eh7"-
 nels  which  have  been  established.  I
 know  that  for  sometime  past  these
 channels  have  caused  great  distress  to
 the  people  and  have  held  many  of  our
 people  to  ransom—for  the  sake  of
 profitability.  But  T  do  ‘hold  that  with-
 in  the  existing  trade  channels  and  with
 government  contro!  on  distribution,  it
 is  possible  to  provide  against  any  con-
 tingency  of  the  type  we  witnessed  in
 the  last  six  months.  The  Indian  Oil
 Company  should  be  able  to  open  up
 speedily  a  large  number  of  pumps  in
 the  country.  For  an  area  of  its  size
 and  popol  9,000  pumps  in  this tion,
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 country  are  just  qa  drop  in  the  ocean.
 All  fulure  pumps  ty  be  instuiiled  must
 be  with  the  LOC,  I  do  hope  that  this
 Policy  of  distribution  I  have  outlined
 will  ensure  that  we  will  have  not
 merely  a  good  distributive  procedure,
 but  at  the  same  time  save  the  country
 foreign  exchange  and  make  it  indepen-
 dent  of  international  cartels.

 AB20-

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  When
 I  speak  on  this  oil  policy  today,  I
 wold  like  to  mention  to  the  House—and
 I  am  sure  the  House  is  aware  of  this
 fact—that  there  has  been  a  phenome-
 nal  rise  and  growth  during  the  last
 decade,  and  by  the  close  of  the  Third
 Plan  we  expect  the  investment  on  ail
 prouction,  distribution,  refining,  pipe-
 lines  and  petro-chemiral  plints  tu  be
 probably  more  than  Rs.  500  crores.
 When  I  say  that  there  has  been  a
 phenomenal  growth  may  I  also  add
 My  congratulations  to  the  ex-minisler
 Shri  Malaviya,  on  giving  an  oil  policy
 to  this  country,  We  are  progressing
 very  satisfactorily  and  for  that  I
 would  also  congratulate  the  present
 Minister.

 I  have  no  hesitation  or  inhibition
 in  doing  so.  But]  also  think  that  Shri
 Malaviya  has  acted  as  a  pioneer’  in
 this  field.  His  name  will  go  down  in
 the  history  of  oi!  in  this  country  as  th:
 pioneering  person  who  created  =  a
 policy  for  this  country.

 It  is  not  a  small  matter  that  we  have
 come  to  a  stage  where  this  country
 has  started  dictating  the  oi!  policy  of
 this  country,  and  a  day  will  come,  I
 am  sure,  when,  if  we  succeed  in  the
 exploration  taking  place  with  Soviet
 assistance,  we  shall  be  in  a  position  to
 dictate  the  oi]  policies  of  other  trading
 channels  in  the  world  also.

 The  basic  thing  we  have  to  consides
 is  whether  within  that  policy,  all  our
 aspects  and  ail  our  channels  through
 which  we  want  to  develop  the  oil  in-
 dustry  and  oil  supply  have  bren
 satisfactorily  Manned  or  not,  Shri
 Malaviva  pave  a  direction  and—God
 bless  him—he  gave  this  idea  of  having
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 a  wider  view  of  public  sector  control
 over  distribution  and  refining,  1  um
 very  happly  to  know  that  our  refine-
 ries  have—from  the  way  they  are
 working—a  very  satisfactory  record, and  with  the  maturity  and  experience that  we  are  having  today  and  with  the
 potential  it  has  been  able  to  build  up and  which  Shri  Malaviya  built,  we
 cun  go  ahead.  |  am  sure  his  worthy successor  has  kept  up  those  traditions.

 The  refining  capacity  of  the  various
 refineries  has  improved  very  much,  be- cause  of  the  technical  improvements, because  of  better  working,  because  of
 better  facilities  of  our  own  control
 and  because  of  more  oil  that  we  have
 beon  able  to  discover,  I  was  going
 through  the  record  of  Oil  India.  Shri
 Khandubhai  in  his  speech  has  said  that
 oup  performance  jn  this  field  is  very
 very  satisfactory;  it  should  be  called
 Phenomenal.  I  would  like  to  mention
 some  figures.  The  Gauhati  refinery
 with  0.75  million  tonnes  production
 capacity  hang  cost  Rs.  J7  crores,  the
 Barauni  refinery  (2  million  tonnes.
 eipacity)  has  cost  Rs,  34  crores.  That
 means  wih  the  increase  in  capacity

 br  a  million  tonnes,  there  has  been
 a  fall  in  the  cost  of  production  of  oil.
 The  Coch'n  refinery  has  a  very  good
 Teformance  lo  its  credit,  2.5  million
 tonnes  for  Rs.  77  crores,  The  Madras
 refinery,  which  has  the  collaboration
 of  the  Tranian  Oi]  Company,  has  a
 eanacity  of  25  million  tonnes  at  a
 cost  of  Rs.  1  crores.  I  am  _  sure
 Haldia  wi'l  olso  come  up  to  that  ex-
 pectation.  Therefore,  refining  capa-
 city  as  it  has  been  established  has  had
 a  very  satisfactory  record,

 But  I  would  like  to  mention  this  to
 the  hon.  Minister  that  many  authori-
 tative  people  have  told  me  that  we  are
 today,  with  our  indigenous  machi-
 nery  and  our  capacity,  in  a  position
 to  build  our  own  refineries,  TI  would
 like  to  have  this  assurance  from  the
 hon.  Minister  that  as  our  capacity  in-
 creases  and  becomes  self-sufficient,
 proportionate  public  control  of  refin-
 ing  capacity  is  very  essential,  I  was
 very  happy  to  know  from  his  speech
 in  the  other  House  the  assurance  he

 ‘gave  that  the  moment  we  are  in  ३

 Position  to  do  so,  we  shall  see  that our  capacity  to  refine  by  our  own  in-
 digenougs  machinery  and  indigenous
 production  is  satisfactory,  and  is  com-
 plete,  we  shal]  heve  nothing  to  ay
 With  other  assistance  and  subsidiary
 companivs  assisting  in  our  prugramme, I  welcome  that  assurance  of  the  hou.
 Minister  and  I  think  that  today  also
 he  would  assure  the  House  that  this
 thing  will  go  on  and  the  public  sector
 programms  will  find  very  great  en-
 couragement  in  his  Aands.

 Then  I  come  to  the  probiem  of  distri
 bution  wich  was  the  mrimary  cause
 for  the  dicussion  today.  I  remember
 a  question  came  in  the  House  in
 which  50  to  69  Mcrobers  had  participa-
 ted,  that  was  the  day  when  we  decid-
 ed  to  have  q  discussion  on  this.  4  dso
 agree  with  the  hen,  Members  who
 have  said  that  there  was  difficulty,
 and  Iam  sure  the  hon  Minister  also  is
 Boing  to  tell  us  that  we  did  have  diffi-
 culty,  but  I  have  tcen  in  the  Ministry
 of  Finance  and  I  know  how  foreign  ex-
 change  difficulties  are  being  faced  by
 us,  and  from  my  <wn  oxperience  T
 know  how  it  is  difficult  to  meet  the
 foreign  exchange  requirements  of  a
 project  when  the  foirign  exchange
 situation  is  so  difficult.  So,  I  under-
 stand  the  limitations  of  the  Finance
 Ministry.  They  comnst  annouce  that
 there  will  be  no  forcien  exchange  tor
 future  programmes  to  come  up,  Tf
 they  create  that  kinc  of  emotional
 erisis  in  this  cunnte;,  the  whole
 tempo  of  our  deve'opment  begs  down
 into  a  crisis  of  fenr  complex.  There-
 fore,  no  authority  can  presuppose
 the  difficuity  of  foreign  exchange  very
 much  and  cut  down  the  =  pre-
 gramme  then  ang  there,  So,  we
 did  not  apprehend  that  kind  of
 foreign  exchange  difficulty.  but  when
 it  came,  our  hands  were  tied.  Hon.
 members  know  the  foreign  exch>nge
 cut  that  came  within  six  months.
 Out  of  nearly  Rs.  50  crores  six-
 monthly  a'location  of  foreign  ex-
 change,  neatly  Rs.  70  crores  were
 cut  in  March,  and  in  April  Rs.  7
 crores  were  cut.  I  do  understand
 the  difficulty  of  the  Government  in
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 that  regard,  but  then,  when  there  was
 a  cut  of  Rs.  17  crores,  then  and  there
 it  was  very  difficult  to  control  the
 situation  without  a  little  dislocation.

 But  I  do  agree  with  the  hon,  Mem-
 bers  when  they  say  this,  and  I  think
 the  Minister  is  aware  of  the  fact,  that
 the  oil  companies  dig  try  at  that
 time  to  dictate  their  own  terms,  and
 we  were  watching  him  with  great
 anxiety  to  sce  whether  he  would  ac-
 cede  io  ihe  request  of  these  com-
 panies  which  were  putting  on  him

 al]  sorts  of  pressures  including  their
 refusa!,  as  Shri  Bhagwat  Jha  Azad
 pointed  out,  tohaldle  Soviet  oil.  I
 must  say  that  the  Minister  did  not
 budge,  he  said  nothing  doing.  He
 said  that  even  if  there  was  a  little
 scarcity,  he  would  see  that  our  our
 own  distribution  system  worked,  that
 We  would  try  to  meet  the  require-
 ments  as  far  as  possible.  Then  we
 starled  having  our  own  distribution,
 doing  all  we  could  do,  having  mcbile
 transportation,  installing  pump;  in
 places  where  they  could  not  be  ins-
 taled,  kutcha  pumps,  I  have  seen
 Indian  Ol  doing  the  job  day  and
 night  in  Delhi  and  roung  about.  We
 must  congratulate  the  Indian  Oil
 personnel  for  their  performance,  for
 working  day  and  nicht,  I  saw  them
 with  my  own  eyes,  with  lights  bur-
 ning  at  midnight  they  used  to  carry
 on  the  work,  and  they  were  construct.
 ing  these  pumps.  When  they  start-
 ed  giving  oil,  some  of  these  pumps
 had  no  platforms,  but  they  were  uz-
 suring  the  supply  line,  aeelng  that  it
 Was  not  cut,  continuing  ta  provide
 this  kind  of  facility  to  the  people.
 There  was  some  difficulty,  scarcity
 naturally  no  doubt  about  that,  and  I
 admit  it  is  only  when  we  were  as-
 sured  of  this  position  that  we  would
 be  in  8  position  to  keep  up  the  supply
 line,  that  all  these  oi]  companies  suc-
 cumbeg  and  started  saying  that  they
 would  handle  Soviet  of.  I  think  it
 wos  our  great  moral,  financial  and
 physical  victory  over  them.

 The  distribution  by  Indian  Oi]  has
 been  pretty  good,  and  when  a  body
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 works  well,  we  must  give  all  praise
 to  that  body.  In  1962-63.  the  perfor-
 mance  of  Indian  Oil  was  6.5  lukh
 kilo  litres,  in  1963-64  it  was  ALT,  in
 1964-65  it  was  7.20  and  in  1965-66,
 it  wil]  be  more  than  34  Jakh  kilo
 litre.  I  would  appeal  to  the  Minister
 to  see  that  during  the  Fourth  Plan
 Period  we  come  to  the  position  where
 we  have  the  privilege  of  having  maj-
 ority  distributing  capacity  in  this
 country.  I  am  sure  it  is  not  beyond
 our  reach.  If  we  have  been  able  to
 achieve  34  per  cent  by  our  own  ef-
 forts,  |  am  sure  that  within  two  or
 three  years  we  will  be  able  to  make
 this  double,  that  we  shal  be  spproa-
 ching  60  per  cent  of  the:  distribution
 capacity.
 24°58  hrs.

 (Dr.  Sarosrnr  Mantsat  in  the  Chair]
 ir  am  one  with  the  hon,  Members

 when  they  say  that  we  should  do
 away  with  tae  oil  camel  soe
 thing  like  that.  but  the  point  is  that
 they  cannot  be  nationalised.  We  have
 to  realise  that  it  is  not  so  easy  to
 Nationa'ise  them,  because  when  we
 nationalise  them,  we  have  to  give
 them  compensation  not  in  India
 rupees  but  in  foreign  exchange,  and
 that  forcign  exchange  will  have  to
 be  found.  When  we  are  slready
 having  difficulties  about  the  planned
 Programme,  we  are  not  in  8  posi-
 tion,  let  us  be  realistic  about  it,  to
 give  them  all  their  compensation  in
 foreign  exchange.

 Secondly,  we  have  to  receive  our
 supplies  of  crude  for  a  number  of
 years  from  outside.  Let  God  gives  us
 this  opportunity,  with  Sovict  help
 in  exploration,  of  finding  more  oil,  If
 it  succeeds,  we  will  be  in  a  position
 not  to  have  to  import  even  an  ounce  of
 crude  oil  from  other  countrics.  We
 shall  be  the  masters  of  our  imports
 end  distribution,  exports  and  develop-
 ment.  Till  then  we  have  to  de-
 pend  upon  foreign  crude  oil.  I
 would  submit  to  the  hon.  Minister
 that  he  should  explore  various  mar-
 kets  to  see  if  he  can  get  a  better  im-
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 Port  price.  Let  us  not  depend  on
 those  countries  only  which  have
 been  giving  us  crude  at  a  high  price.
 But  so  far  we  have  had  to  depend  on
 them,  and  we  cannot  just  cut  off
 those  channels  of  supplies,  because
 our  own  refineries  wil]  suffer,  they
 will  go  hungry,  with  the  result  that
 the  ultimate  development  of  this
 couniry,  which  is  so  much  dependant
 On  the  oil  industry  and  the  petro-che-
 mucal  industry,  will  not  be  able  to
 maintain  its  tempo  in  the  present  and
 furture,

 Even  in  the  supply  of  crude  oil,
 we  have  done  a  remarkable  thing.  In
 Cochin  Refinery,  Phillips  were  sup-
 Plying  us  at  the  uppermost  price
 level  of  194  dollars  per  barrel;  this
 Has  now  been  reduced  to  .48  dollars
 per  barrel.  There  has  been
 a  substantial  reduction  and  that
 hog  saved  us  foreign  exchange
 worth  Rs.  I5  crores  this  year  alone.
 If  we  calculate  on  that  basis  for  five
 years,  it  amounts  to  a  substantial
 saving  of  foreign  exchange.

 It  is  goog  to  see  from  the  hon.
 Minister's  speech  in  the  Rajya  Sabha
 that  he  has  warned  the  oil  companies
 that  distribution  will  not  be  their
 monopoly,  that  they  should  not  try
 to  go  on  opening  pumps  with  no
 restriction.  I  appeal  to  him  that
 severe  restriction  should  be  put  on
 their  opening  of  pumps  and  by  that
 we  should  check  the  control  of  these
 oi]  companies.  I  can  assure  the  hon.
 Minister  that  if  any  mischief  is  done
 by  the  oil  companies,  the  whole  House
 will  be  with  him  to  have  retaliation
 at  any  cost;  we  will  support  him  in
 immobilising,  freezing,  anything  that
 he  may  be  able  to  do.
 Vw  hrs.

 Dr.  Ranen  Sen:  Madam  Chairman,
 the  oil  policy  of  the  Government  of
 India  is  in  a  very  bad  state  and  jt  is
 suffering  from  the  crisis  of  distribu-
 tion.  from  the  crisis  of  exploration
 as  well  as  refining  It  may  seem  to

 be  a  sort  of  a  sweeping  generalisa-
 tion  but  |  am  forced  to  make  this
 statement  which  arises  out  of  the
 statement  made  by  the  Oi!  Minister.
 In  Page  two  of  his  statement,  it  is
 stated  in  the  second  para:  “This  plan
 has  borne  fruit  ang  complaints  of
 shortages  haVe  become  extremely
 rare."  This  is  not  a  correct  state-
 ment  to  make.  There  are  still  com-
 Plaints  of  extseme  shortages  and  also
 of  high  prices,  This  statement  does
 not  make  any  reference  to  the  high
 prices.  Secondly,  thanks  to  phe  policy
 of  mixed  economy  which  our  Minis-
 ter  Mr.  Kabir  is  so  fond  of,  there  is
 a  tendency  to  go  in  for  more  and
 more  foreign  collaboration,  collabora-
 tion  with  certain  companies,  certain
 corporations  which  are  controlled  by
 the  US  monopolists.  Take  for  ins-
 tance  the  exploration  of  Iranian  off
 shore  areas,  What  is  the  position?
 Our  collaboration  is  with  the  Statice
 Company  of  Iran,  But  if  we  analyse
 the  State  company  of  fran,  it  is
 mainly  dominated  by  the  American
 company;  there  is  no  denying  that
 fact,  We  go  to  the  refinery.  In  re-
 gard  to  Madras  Refinery,  we  are
 entering  intp  such  terms  anq  such
 collaboration  with  the  foreign  com-
 Panies  which  are  mainly  dominated
 by  the  Americans,  By  now,  we
 should  have  sufficient  experience  of
 how  these  foreign  companies,  British
 and  American,  are  trying  to  hold  the
 country  to  ransom.  Tt  is  a  fact
 which  should  go  to  the  credit  of  Mr.
 Kabir  and  Mr.  A‘agesan  that  they
 are  trying  to  put  a  squeeze  on  them
 hut  today  is  it  sufficient  to  try  to  put

 a@  squeeze  on  them?  Many  speaker
 advocated  nationalisation  of  oil  in-
 dustry.  If  oil  industry  is  considered
 to  be  a  key  and  vital  industry  in  our
 national  economy,  from  the  economic
 and  strategic  point  of  view,  nationali-
 sation  of  oi]  company  becomes  at  mat-
 ter  of  supreme  importance  in  our
 eountry.  How  are  these  foreign  oil
 companies  trying  to  fight  the  Gov-
 ernment?  T  wart  to  qive  one  or  two
 examples  of  that.  Our  Minister  thinks
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 thal  if  We  try  to  squeeze  them  we
 will  be  able  to  put  them  in  their
 proper  position  but  we  forget  that
 they  are  very  powerful  companies
 ‘which  try  not  only  in  India  but  else-
 “where  also  to  dictate.  What  has  hup-
 pened  in  the  past  ang  what  is  happen-
 ing  today  in  the  Arabian  world?  How
 are  these  foregin  compaines  trying  to
 muke  and  re-make  governments?
 That  is  quite  apparent  and  known  to
 ali  of  us.  In  regard  to  the  position
 of  development  in  our  country,  the
 position  is  that  today  in  India  these
 oil  companies  are  pulling  pressure  in
 two  ways.  One  of  the  ways  is  to  put
 Pressure  on  the  employees.  It  is
 openly  said  by  ihe  high  officers  that
 it  is  due  to  the  policy  of  the  Gov-
 ernment  of  India  that  we  are  forced
 to  retrench  quite  a  large  number  of
 Persons;  quite  a  large  number  of  per-
 sons  ate  on  the  verge  of  being  re-
 trenched  under  various  pretexts;  they
 are  under  the  name  of  voluntary  re-
 tirement,  etc.  I  need  not  go  _  into
 them.  I  do  not  want  to  raise  labour
 disputes  because  Mr.  Kabir  ig  not
 in  a  position  to  deal  with  that  matter.
 It  is  openly  said  by  the  company  in
 Bombay,  Calcutta  and  Delhi  that  it  is
 the  Government  of  India  which  is  res-
 ‘ponsible  for  this  state  of  affairs;  we
 are  losing.  In  this  report  and  else-
 owhere  also  it  has  been  shown  by  the
 ‘Government  of  India  that  they  are
 still  ping  profits  ing  to  mil-
 ‘lione  out  of  their  trade  in  India.  But
 they  want  to  increase  that  profit,  Our
 Government  knows  it  but  inspite  of
 that  our  _(उठफ्शशाएशा।ं  iis  succumbing
 and  keeping  mum  over  this  question;
 they  know  how  the  employees  are
 instigated  to  fight  the  Government  of
 India.  This  is  a  patent  fact  known  to
 everybody  and  it  had  been  brought  to
 the  notice  of  the  Government  of  India
 and  to  the  respective  Ministries,  That
 is  why  I  said  that  the  Government  of
 India’s  policy  is  soft  and  is  producing
 a  different  kind  of  result  and  the
 Government  of  India’s  policy  of  mixed
 economy  is  not  leading  us  anywhere.

 There  is  another  point.  In  respect
 of  the  petro  chemical  industries  which

 BHADRA  I8,  Oil  Policy
 (CM.  re:  St.)

 is  the  production  of  the  oil  industry,
 our  Government  again  is  showing  a
 soft  corner  for  the  foreign  companies.
 We  were  told  last  year  that  we  were
 not  going  to  make  any  agreement  with
 the  Bechtel  Corporation  of  the  United
 States  and  this  year  itself  we  were
 told  that  the  attempt  to  come  to  some
 agreement  with  Bechtel  Corporation
 was  no  longer  there.  But  the  other
 day  in  the  course  of  the  question  and
 answer  it  was  stated  by  the  Minister
 that  we  are  still  trying  to  make  some
 agreement  with  Bechtel  Corporation.
 The  whole  idea  is  not  completely
 valid;  probably  this  word  wus  used
 by  the  Minister.  The  Bechtel  say  that
 they  want  to  have  the  refinery  also
 and  the  Government  is  vaccillating
 whether  to  have  that  agreement  for
 collaboration  or  not.  We  know  de
 finitely  it  was  stated  by  the  Rumanian
 Minister;  Mr.  Petroskey  sald  that  his
 Government  was  prepared  to  build  up
 a  refinery  and  along  with  that  the
 petro  chemical  industry.  But  what
 were  the  terms  that  the  Bechtel  Cor-
 poration  wanted  to  give  us  for  petro
 chemical  industry?  They  want  to
 have  the  refinery  also,  Why  docs  not
 our  Government  take  advantage  of  the
 Rumanian  offer  and  desist  from  run-
 ning  after’  the  American  company
 knowing  full  well  that  it  is  dominat-
 ed  by  8  certain  group  of  persons  in
 America.  One  of  them  is  Lucias  Clay,
 a  member  belonging  to  his  family.
 That  group  of  people  is  known  for
 their  reactionary  and  imperialistic  role,
 Throughout  the  world  it  is  known.
 Our  Government's  policy  is  so  vaccil-
 lating  and  so  half-hearted  that  inspite
 of  our  best  efforts  to  squeeze  here  and
 there  and  get  some  profit  and  some
 concessions  out  of  them,  because  of
 that  weak-kneeg  poli-y,  we  allow  our-
 selves  to  be  pressurised  by  these
 foreign  companies.

 887  (SAKA)  4828

 Speaking  about  the  Madras  Re
 finery,  we  are  entering  into  an  agree-
 ment  with  these  foreign  companies
 mainly  dominated  by  the  Americans.
 Why  do  we  suffer  from  such  weakness
 for  the  American  company?  It  ry
 stated  that  we  do  not  have  any  foreign
 currency.  That  is  true.  But  we  could
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 have  trade  with  the  rupee  currency.
 We  are  doing  that  already,  We  could
 have  agreement  on  these  points  also
 with  the  rupee  currency  areas  and  85
 far  as  we  know  they  are  agreeable  to
 help  us.

 Then  it  is  said  that  our  tecinical
 know-how  is  not  perfect.  From  Gov-
 ernment  reports  und  other  reports,
 that  are  published  in  the  economic
 papers,  our  ONGC  staff  are  quite  com.
 petent.  It  has  been  proved  in  Barauni,
 There  is  the  Government  report  that
 the  Soviet  enginecrs  who  were  in
 Barauni  have  also  admitied  that  our
 experts  are  as  good  as  their  experts,
 So,  with  the  help  of  some  of  these
 Tupee  currency  areas,  they  could  pro-
 ceed.  (Interruption)  They  are  certi-
 fled.  Therefore,  the  first  thing  is  to
 mobilise  our  resour.es  which,  I  feel,
 is  not  being  done  well.  Secondly,  re-
 sources  include  our  man  power.
 Thirdly,  we  should  enter  into  more
 and  more  agreements  with  those  coun-
 tries  who  are  prepared  to  give  us  more
 facilities  ang  who  would  not  try  to
 have  political  strings  attached  to  their
 condition.

 Today,  we  know  how  some  ot  the
 other  countries  are  behaving.  This  is
 not  the  time  to  refer  to  it,  but.  we  know
 how  the  Americans  are  behaving  to-
 wards  India  and  what  their  attitude  is
 in  this  hour  of  crisis  for  us.  All  these
 things  are  known.  So,  as  I  said  earlier,
 and  I  say  it  again,  our  policy  in  this
 Tegatd  is  half-hearted;  it  is  a  weak-
 kneeg  policy.  We  allow  ourselves  to
 he  pressurised  by  these  foreign  com-
 panies.  Americans  and  the  Burmah-
 Shell  and  others,  and  bring  miseries
 to  many  of  the  emplovees,  ond  at  the
 game  time  allow  our  economy  to  be
 shaken  by  them.  Therefore,  in  spite
 of  everything  that  has  been  said  by
 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha,  that
 there  is  difficulty  in  nationalisation,
 T  would  ask  this:  T  do  not  admit  the
 fact  that  there  is  difficulty  in  nationa-
 lisation.  The  other  day,  in  Ceylon,  a
 small  country,  they  nationalised  their
 oll  industry  in  spite  of  opposition  from
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 the  Americans  and  the  British,  What
 a  small  country  like  Ceylon  could  du,
 what  a  small  country  like  Burma  could
 do,  could  also  be  done  by  -ndia.  They
 also  saved  much  of  foreign  ex  hange.
 Why  not  India  also  take  to  thay  pati?
 What  stands  in  our  way,  what  is  the
 difficulty  in  our  way,  I  do  not  undcr-
 stand.  The  enly  difficulty  is  that  our
 Minister  docs  not  stand  up  boldly  and
 courageously  and  if  only  he  wants  our
 support  ip  this  respect,  as  somebody
 else  said,  if  he  takes  up  the  po.ition
 to  nationalise  it,  then,  not  only  this
 Parliament  but  the  whole  country  will
 support  him  and  back  him  in  his  task.

 With  these  words,  I  pleag  for  a
 revision  of  our  oil  policy  so  that  the
 country  as  a  whole  may  benefit.

 Shri  D.  N.  Thwary  (Gopalyanj):
 Those  names  which  are  there  may  also
 be  given  an  opportunity  to  speak.

 Mr.  Chairman:  I  shall  see.

 Shri  Joachim  Alva  (Kanara);  Mr.
 Chairman,  it  is  said  that  Hitler  lost  the
 war  because  the  planes  failed  him;
 and  the  planes  failed  him  because  tue
 tankers  were  destroyed;  and  the
 tankers  were  destroyed  because  the  oil
 was  spilt  all  over  in  the  oceans,  So,
 a  great  power  like  Germany,  under
 Hitler,  was  defesteg  and  vanquished
 by  the  Soviet  Union  and  the  allied
 powers.  The  question  was,  how  it
 happened,  and  finally  it  was  traced  to
 the  little  point  of  oil!  This  debate  is
 taking  place  today  not  a  day  earlier
 than  is  important  or  ne.cssary,  in  the
 sense  that  we  are  in  the  midst  of  a
 vast  conflict,  the  results  and  conre-
 quences  of  which  we  do  not  know.
 Ang  yet,  oil  shall  be  the  beginning
 and  the  end  of  all  our  existence.

 It  is  a  great  pity  that  forcign  oil
 companies  are  blackmailing  us.  They
 take  and  unmake  governments.  Per-
 haps,  sooner  rather  than  later,  there
 will  be  a  lobby  in  this  House  which
 will  be  the  agent  of  foreign  oi]  mono-
 polists.  We  shall  not  allow  this  lobby
 to  operate  in  any  shape  or  manner—
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 with  Ministers  ov  officia!s  or  Members
 of  Parliament  or  from  outside,  That
 lobby  can  only  be  in  the  interests  of
 our  motherland,  unto  the  greatnes;  of
 Our  mothuvland,  when  we  are  being
 assailed  and  conquered  in  some  places
 and  aggressed  upon  from  all  points.

 433r

 Now,  why  should  the  petro-chemica:
 industry  be  handed  over  to  private
 interests;  ihe  private  interests  which
 are  fattening  and  fattening—the  one
 hundred  families  which  want  to  rule
 the  land?  Why  shoulg  the  petro-
 ehemical  industry  or  any  other  a!lied
 industry  be  handed  over  to  private
 interests?  I  want  to  know.  Take,  for
 instance,  the  Carbon  Enterprise;  I  do
 not  know.  for  I  am  neither  a  scientist
 nor  an  educationist  or  an  administra-
 tor.  Take  all  allied  products  with  oil.
 Why  should  such  industries  be  hand-
 ed  over  to  private  businessmen  who
 have  already  got  a  hundred  industries
 in  their  hands?  I  want  to  know  why
 the  Government,  the  Planning  Com-
 mission,  the  Oil  and  Natural  Gas  Com-
 mission,  do  not  take  everything  in
 their  stride.  The  oi!  companies  today
 have  a  lobby  of  young  men;  these
 young  men  serve  the  oi]  companies
 as  technicians,  executives  or  adminis-
 trators,  some  of  them  are  not  patrious.
 I  have  talked  to  them,  some  of  the
 champions  in  the  industry.  Bread  and
 butter  they  can  have  if  they  like,  but
 they  shall  not  pressuri-e  us  and  they
 shall  not  be  patriots  if  they  stand  for
 foreign  interests.

 व  want  our  own  Oil  and  Natural  Gas
 Commission  not  to  be  led  by  nepotism
 or  corruption  or  jobbery.  We  want
 jobs  for  our  young  fine  men.  I  met
 a  young  lady  a  chemi:al  engineer  who
 told  me.  "Why  not  hand  over  one
 whole  section  of  the  oil  industry  to
 me?"  She  was  an  Indian,  trained  in
 the  Soviet  ojl-flelds.  She  is  neither
 a  painted  beauty  nor  a  doll.  I  told
 her  and  some  women  have  also  told
 her  that  perhaps  if  she  had  gone  to  the
 west  she  might  have  become  q  paint- ed  beauty.  Well,  when  I  talk  to  the
 Ministers  or  the  officials,  what  do  |
 find?  Nobody  wants  to  take  interest
 in  our  young  men  and  women  when
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 they  say,  "I  am  prepared  to  take  ont
 Whole  s.ction  of  the  oil  industry",
 When  we  have  got  young  men  and
 women  who  are  prepared  to  take  up
 the  challenge,  it  is  time  our  ministers
 and  officials  took  Interest  in  them.
 But  we  are  interested  in  getling  jobs
 for  our  own  friends  ang  relatives  in
 the  oil  companies.  This  is  the  point
 we  must  cul  out  ruthicssiy;  we  must
 stamp  out  ruthlessly  these  se'/ish  inte-
 rests,  Otherwise,  we  cannot  get  out
 of  this  rut.

 We  are  indeed  grateful  to  the  Soviet
 Union  and  Rumania  who  have  helped
 us  in  drilling—also  italy  und  France.
 I  have  been  to  the  oil-fields  in  Ruma-
 nia,  One  just  taps  like  this  and  oil
 comes  up,  That  is  what  happened  in
 Assam  also,  |  have  been  to  I-aq  also
 and  visited  the  National  Iraq  Com-
 pany.  I  hag  no  time  to  visit  the
 Tranian  Oil  flelds,  be  ause  I  had  just
 one  day  and  I  had  other  engarements
 in  Soviet  Union  to  find  time  to  visit
 their  oil  establishments.  Oil,  which
 can  be  nearly  tapped  easily  in  places
 where  it  is  underneath  should  be  ex-
 ploited  for  benefit  of  the  massca  of  our
 country  who  have  been  held  at  bay.
 We  have  been  blackmailed  by  the
 Shell  Dutch  interests,  Shell  interests,
 Caltex  interests,  Burmah  Oil  interests
 ang  Standard  Oil  interests.  All  these
 companies  have  subverted  vovern-
 ments  in  South  America,  Iraq.  Tran
 and  put  up  sheikhdoms  in  Arabia.
 Perhaps  they  would  try  to  do  so  even
 in  our  great  land  unless  we  have  the
 muts  to  fight  them  till  the  last.

 How  does  this  happen?  You  know
 the  world  reserves  in  963  were  44,075
 million  tons.  What  wag  actually  pro-
 duced  was  292  million  tons,  of  which
 2200  millinn  tons  went  to  western
 Europe.  The  powers  of  the  west  have
 fattened  themselves  on  ol!  from  iJH-
 terate  Arabia,  from  under-developed
 Tran  and  ofl  which  was  in  the  Assam
 oil  flelds  right  under  our  toes.  It  is
 time  we  became  masters  of  ovr  own
 oil  policy  and  be  firm  and  never  bend.
 We  cannot  have  a  clear-cut  poll-y  if
 we  keep  the  bread  for  ourselves  and
 give  the  butter  to  others,  because
 bread  and  poverty  shall  both  com-
 bine...
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 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Why  not

 keep  both?

 Shri  Joachim  Alva:
 neither.

 We  will  get

 We  are  grateful  to  both  Soviet  Union
 ang  Rumania  for  having  helped  us  to
 find  oi]  in  Ankleshwar  and  in  many
 places  in  Assam  and  India.  All  this
 has  happened  in  one  decade.  We  are
 grateful  to  Jawaharlal  Nehru  for
 having  been  the  inspirer  of  such  a
 policy  and  to  Mr.  Malaviya,  who  held
 his  head  erect  in  implementing  it.
 These  two  men  have  helped  us  to  put
 India  on  the  oil  map  of  the  world.
 When  we  see  an  oil  pump,  we  feel
 thrilled.  I  will  take  my  car  even  ten
 miles  away  and  get  oil  from  my  own
 Indian  Oj]  pump,  rather  than  from
 the  Caltex  or  Shell  or  Esso  pumps
 which  are  thcre  one  after  the  other
 in  less  than  half  a  mile.  Therein  ies

 our  patriotism.

 I  would  also  pay  my  Tribute  to  the
 Burmah-Shell  Refineries  Bombay,
 which  we  saw  as  members  of  the  Esti-
 mates  Committee.  It  is  the  best  man-
 aged  private  unit  in  India.  I  want  the
 ‘Indian  Oi]  and  ONGC  to  manage  their
 units  in  the  same  manner  as  that  re-
 finery.  We  do  not  want  our  engines
 -and  machinery  to  be  tarnished,  as  we
 -once  foung  in  the  Assam  oil]  Refinery.

 We  must  pay  good  salaries  to  our
 young  men  and  women.  They  must
 not  say,  we  do  not  have  a  place  to  put
 our  head  in  or  we  have  left  a  job

 -of  Rs.  3000  for  this  job  of  Rs.  000  for
 Patriotic  reasons  and  then  get  strand-
 ed.  They  must  be  well-housed,  well-
 fed  and  well  looked  after.  Our  tech-
 nicians  and  employees  especially  in
 the  lower  rung  must  not  be  neglected.

 How  do  all  these  profits  go  into  the
 pockets  of  USA?  I  am  quoting  from
 Life.  For  six  countries  of  the  west
 put  together,  the  national  product  in
 963  was  32.3  million  dollars,  out  of

 ‘584  million  dollars  and  the  rest,  Le.
 AS  per  cent  of  the  world’s  national  pro-
 «duct,  belonged  to  USA.  We  know  the

 oil  kings  who  rule  America.  We  know
 how  American  Oil  King,  Mr.  Rockefel-
 ler  was  about  to  get  the  nomination
 for  the  Republican  Party  in  960
 against  Mr.  Kennedy  but  unfortunate-
 ly  domestic  events  intervened.  A
 psychiatrist  advised  a  lady  to  leave
 her  husband  and  marry  him.  Because
 of  this,  the  Republican  Party  refused
 to  nominate  him.  It  all  appeared  in
 the  papers.  3  do  not  say  something
 which  I  have  not  seen  in  the  papers.

 Sir,  the  Tariff  Commission  laid
 down  gross  profits  at  2  per  cent  in
 respect  of  fertilisers,  chemicals,  cement
 ung  dyestuffs.  Why  should  they  get
 so  much  and  remit  it?  I  would  like
 the  hon.  Minister  to  lay  a  statement
 on  the  Table  of  the  House  showing
 the  amount  of  money  that  has  been
 remitted  as  foreign  exchange  through
 these  foreign  companies  in  the  last  ten
 years.  That  would  be  a  very  revealing
 statement.

 Also,  all  foreign  patents  should  be
 swept  away  patents  of  foreign  com-
 panies  in  respect  of  medicines,  phar-
 maceuticals,  dyestuffs,  chemicals  eta
 These  patents  are  strangling  us.  How
 many  foreign  companies  have  regis-
 tered  their  patents  after  we  contem~
 plated  the  idea  of  sweeping  them
 away?  There  was  western  opposition
 and  we  kept  auiet.  How  many  of
 them  have  been  registered  so  as  to
 reap  undeserved  benefits.

 Madam,  the  great  reserves  of  oil
 have  been  found  out  in  the  North  sea.
 This  year  Britain  has  started  drilling
 below  600  feet  of  stormy  water  in  the
 North  sea  with  equipment  ccnserva-
 tively  estimated  at  a  capital  value  of
 £80  million.  £  400  million  may  have
 been  spent  in  the  next  5  to  6  years.
 They  are  going  down  into  the  sea.  It
 is  time  that  we  had  a  clear-cut  policy
 without  anv  ministeria)  prejudices  or
 of  the  officers  or  of  the  big  capitalists
 or  big  busi  organisati  We
 should  have  a  clear-cut  national  policy
 in  regard  to.  oil.
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 dt  ate  नाठ  तिवारी:  ससोली  इस  काम  में  खर्चा  पड़ेगा  उस  में  कुछ  साझेदारी
 महोदया,  16  अगस्त,  7965  को  तेल  मंत्री
 ने  इस  सदन  में  एक  घोषणा  की  थी  ny  तब  हमारे
 मन  में  कुछ  आशा  का  संचार  हुआ  था,
 और  हमें  साशा  हुई  थी  कि  वह  कुछ  ऐसी  बात
 करेंगे  जिससे  हम  लोगों  के  मन  को  सन्तोष
 हो  ।  लेकिन  बहुत  हद  तक  हमकों  मायूसी
 का  ही  सामना  करना  पड़ा  ।  कौर  बातों  की
 तरफ  मैं  नहीं  जाऊंगा  क्‍योंकि  समय  नहीं  है  t
 लेकिन  उन्होंने  जो  तीन  बातों  की  घोषणा
 की,  उनको  मैं  लेना  चाहता  ह  ।  पहली  बात
 तो  उन्होंने  यह  कही  कि  oil  exploration
 will  be  intensified,  दूसरी  बात  उन्होंने  यह
 कहीं  कि  Expansion  of  private  refine-
 rie  will  be  considered,  तीसरी  बात
 उन्होंने  यह  कही  कि  Shortage  of  kerosene
 oil  inthe  country—thc  situation  bas
 eased  in  chis  respect.

 अब  मैं  पहली  बात  को  लेता  हुं  ।  घायल
 एक्सप्लोरेशन  इंटेंसीफाई  हो,  यह  ठीक  है  t
 लेकिन  सवाल  यह  है  कि  यह  किस  तरह
 हो  ।  इसका  क्‍या  यह  मतलब  है  कि  जो  भ्रच्छी
 अच्छी  चीजें  हैं,  वे  प्राईवेट  इंडस्ट्री  वाले  से
 जायें  आधार  हमारे  हाथ  कुछ  न  चलाये  ?  क्‍या
 इसका  मतलब  यह  है  कि  चीज़  ध्रौर  क्रीम  तो
 अली  जाए  प्राइवेट  इंडस्ट्री  वालों  को  भौर  जो
 छात्र  बचे  वह  हमें  हासिल  हों  ?  वे  लोग  हमारे
 साथ  शामिल  हों  लेकिन  किस  शर्त  पर  ?
 जो  नफा  है  वह  तो  उनको  जाये  शौर  जो  घाटा
 है  वह  हमारे  हिस्से  जाये,  क्या  यह  दूषित  है  ?  इस
 सम्बन्ध  में  मे  यह  कहूंगा  कि  जैसे  इंडोनेशिया
 वगैरह  में  साझेदारी  चलती  है,  उसी  तरह
 हमारे  यहां  भी  चलनी  चाहिये  ।  ावनेमेंट
 के  मैजोरिटी  शेयर  होने  चाहिये  भौर  उन
 कम्पनी  को  घाटे  में  भी  शामिल  होना
 चाहिये  ।  जितनी  कम्पनियां  एक्सप्लोरेशन
 का  कास  करता  हैं  सबका  एकाऊंट  एक  होना
 चाहिये  ।  सब  को  मिल  कर  बांटता  चाहिये
 ौर  देखता  चाहिये  कि  कितना  उनको  देना
 है  कौर  कितना  हमको  देना  है  या  कितना  उनको
 लेना  है  भौर  कितना  हमलों  लेना  है  जो
 72I3  (Ai)  LSD—8.

 में  वे  देंगी  झर  बाकी  जितना  घाटा  होगा
 वो  हमको  देना  पड़ेगा,  इस  तरह  की
 बात  नहीं  होनी  चाहिये  in  एग्रीमेंट  करने
 के  पहले,  उन  के  साझे  में  काम  करने  के  पहले,
 एक्सप्लोरेशन  से  पहले  इन  सभी  बातों  का
 फैसला  हो  जाना  चाहिये  फ्लोर  साथ  ही  साथ
 यह  भी  देख  लिया  जाना  चाहिये  था  कि
 पेट्रोल  एण्ड  नैचुरल  गैस  कमीशन  का  हाथ
 ऊपर  रहे,  कौर  मैजोरिटी  शेयर  वह  उसमें
 होल्ड  करें  ।

 दूसरी  बात  एक्सटेंशन  ग्राफ  प्राइवेट  रिया-
 इन रिज  के  बारे  में  कही  गई  थी  |  बहुत  पहले
 इसका  फैसला  हो  चुका  था  शौर  उसी  के
 प्राघार  पर  हम  चल  रहे  थे  कि  उनको  इसकी
 इजाजत  नहीं  दी  जायगी  a  मैं  नहीं  समझता
 हैं  कि  परिस्थितियों  में  क्या  तबदीली  पाई  हैं
 कौर  किस  तरह  से  वे  बदल  गई  हैं  कि  हमलों
 ऐसा  करने  के  लिए  भी  मजबूर  होना  पड़ा
 है  शौर  उनको  कैपेसिटी  बढ़ाने  के  लिए
 इजाजत  देने  के  बारे  में  हमको  सोचना  पड़ेंगी  t
 इसका  प्रथ॑  यह  हैँ  कि  हमारे  दिमागों  में  यह
 बात  है  कि  हम  उनको  इजाजत  देंगे  कि  थे
 प्रगति  कैपेसिटी  बढ़ा  सकें  a

 Shri  Humayon  Kabir:  There  has
 heen  no  expansion  for  the  last  2  to

 ia
 All  expansion  was  before

 बनी  gro  ना०  तिवारी  :  बाप  इत  र्म्स
 में  सोचते  ही  क्‍यों  हैं।  हमारा  झगड़ा  इसी
 लिए  है  कि  भाष  इस  तरह  की  बात  सोचते
 हैं  ।  जब  शाप  गलत  बात  सोचने  लगेंगे
 तो  एक  ने  एक  विन  श्राप  गलत  काम  भी  कर
 लेंगे  ।  इस  की  तरफ  से  जारे  मूंद  लीजिए  t
 यह  फैसला  कर  लीजिये  कि  कैपेसिटी  बढ़ाने
 की  उनको  कभी  किसी  सूरत  में  इजाजत  नहीं
 देती  है  ।  जरगर  जरूरत  है  देश  को  तो  हमको
 पब्लिक  सेक्टर  में  रिफाइनरी  कायम  करनी
 चाहिये  जैसे  कि  कायम  करने  की  बात  हम  सोच
 रहे  हैं  ।  हमें  इतनी  बड़ी  रिफ़ाइनरी  कायम
 कर  देनी  चाहिए  जिससे  कि  हमारा  काम  ठीक
 तरह  से  चल  जाए  t  उनका  जो  रवैया  है
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 [>t  ate  ate  तिवारी]
 उसको  भाप  जानते  हैं  ।  उनके
 मोटी  को  भी  ड्राप  जानते  हैं  ।  वे  हमारे
 ऊपर  कोई  उपकार  करने  के  लिए  तो  शाए.
 नहीं  हैं घौर  न  कर  रहे  हैं  ।  उनके  साथ  डील
 में  श्राप  को  कितना  तर इद  कितना  हैगलिग
 करना  पड़  रहा  है,  यह  ड्राप  से  छिपा  हुआ
 नहीं  है  |  श्राप  के  मत  के  माफिक  काम  नहीं
 हो  रहा  है  |  इस  वास्ते  भूल  कर  भी  इस  बात
 को  बाप  न  सोचे  कि  भविष्य  में  कभी  कैपेसिटी
 बढ़ाने  के  लिए  उनको  इजाजत  हम  देंगे  |

 तीसरी  प्राप्यक  ae  केरोसीन  घायल
 की  स्थिति  के  बारे  में  है  1  मिनिस्टर  साहब  हे
 अपनी  स्टेटमेंट  में  केरल  का  नाम  लिया  है  जौ"
 कहा  है  कि  वहां  पर  सिचुएशन  खराब  हो  गा
 थी  t  मालूम  नहीं  उनके  सलाहकार  कैसे  हैं  कि
 सारे  देश  की  स्थिति  उनको  बताते  ही  नहीं  a
 राज  बिहार  में  कया  हो  रहा  है?  बिहार  को
 श्राप  छोड़िये,  दिल्‍ली  शहर  में  क्या  हो  रहा  है  ?
 राज  ही  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  फाइनेंस
 मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में
 रखा  गया  था  |  उस  में  कहा  था  कि  केरोसीन
 आयल  की  स्थिति  ठीक  चली  प्रा  रही  है,  उस  में
 कोई  तबदीली  नहीं  हुई  हैं  गत  दो  महीनों  में  ।
 मुझे  पता  नहीं  कि  स्टेटमेंट  देने  वाले  शौर
 तखमीना  लगाने  वाले  कौन  से  लोग  है  1  उनकों
 वस्तुस्थिति  का  पता  बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।
 उनको  पता  नहीं  देश  में  क्‍या  हो  रहा  है  ।
 पाल  हमारा  देश  संकट  में  से  गुजर  रहा  है  1

 ऐसी  संकट  की  स्थिति  में  भी  भाप  देश
 की  हालत  को  ठीक  से  न  जानें  इससे  बढ़  कर
 विपत्ति  क्‍या  हो  सकतो  है  |  भाप  दिल्‍ली  में  कहीं
 भी  जाइये  भाप  को  कहीं  भी  केरोसिन  पायल
 नहीं  मिलेगा  ।  मैं  पिछले  तीन  दिन  से  खोज
 रहा  हूं  ।  जब  से  यह  ब्लैक  आउट  की  बात  चली
 है,  मैं  खोज  रहा  हूं  कि  कहीं  से  मुश्ते  एक  बोतल
 तेल  झपने  रसोई  खाने  में  ढिबरी  में  जलाने.
 के  लिए  मिल  जाये  ।  लेकिन  कहीं  मिलता  हीं
 नहीं  है...

 श्री  सुरेख नाथ  पिये वी  [किनदपाड़ा)  :
 लालटेन  जलाइये  ।

 शी  qo  ना०  तिवारी  :  ढिबरी  के  लिए
 तो  मिलता  नहीं  है  लालटेन  के  लिए  कहां  से
 मिलेगा  ।  छापने  वैसे  ही  बात  की  है  जैसे  फ्रांस
 की  रानी को  किसी ने  कहा  कि  रोटी  नहीं
 मिलती  है  तो  उसने  कहा  केक  खा  लो  ।  ढिबरी
 के  लिए  तेल  तो  मिलता  नहीं  है  भाप  लालटेन
 के  लिए  तेल  की  बात  करते  हैं  -  देश  की  नब्ज
 को  बाप  पहचानिये  ।  वेखिये  देश  में  क्या  हो  रहा
 है  tT  सदन  में  इस  तरह  के  बयान  देना,
 उन  सदस्यों  के  सामने  जो  कि  देश  के  बारों
 शोर  से  तरुन  कर  यहां  जाये  हैं,  क्या  ठीक  है?
 इसको  मैं  झाँख  में  धूल  झोंकना  कहूं  या
 परिस्थिति  को  प्रनभिज्ञता,  मैं  नहीं  जानता
 हैं  ।  कई  बार  मिनिस्टर  साहब  से  बात  हुई  है  tv
 उन्होंने  कहा  है  कि  तेल  की  कोई  कमी  नहीं  है,
 डिस्ट्रीब्यूशन  फालटी  है  कौर  डिस्ट्रीब्यूशन  कौ
 स्टेट  गारमेंट्स  की  स्सिपांसिबिलिटी  है  t
 मुश्किल  यह  है  कि  बाप  स्टेट  गवर्नमेंट  के
 ऊपर  यह  जिम्मेदारी  डाल  देते  हैं  कौर  वे  कहती
 है  कि  हमारे  पास  तेल  नहीं  है।  भ्रमर  उनके  पास
 तेल  काफी  होता  तो  थे  झपने  घर  में  नहीं  जलाती,
 लोगों को  ही  तो  देतीं  |  थे  प्रगति  बदनामी
 अपने  लोगों  में  क्यों  करवाती  ?  सीधे  लाजिक
 की  यह  बात  है,  सीधी  समझ  की  यह  बात  है  t

 लोगों  ने  कहा  कि  तेल  बारह  कराने  से
 डेढ़  रुपये  फी  बोतल  तक  मिल  रहा  है  यानी
 दुगुने,  तिगुने  भौर  चार  गुने  दामों  पर  मिल
 रहा  हैं।  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  गया  हैं  कि
 झगर  प्रापके  पास  कोई  चीज  नहीं  है  तो  श्राप
 उसको  जरूर  दे  ही  दें  ।  भ्रमर  किसी  चिज्जी  का
 झाम्ब  है  तो  सब  के  लिए  अभाव  है  धौर  उसका
 सामना  करना  पड़ेगा  ny  लेकिन  यह  कह  कर  कि
 नहीं,  तेल  की  स्थिति  प्रगति  है  लोगों  में  एक
 भावना  पैदा  करता  कि  सरकार  गलत  रिपोर्ट
 दे  रही  है  या  वस्तुस्थिति  का  उसको
 ज्ञान नहीं  है,  ऐसा  तो  बाप  न  करें  ।
 यह  जो  भावना  पाप  फैला  रहें  हैं  इस
 भावना  को  भाप  दूर  खं  |  बहुत  सी  चीज़ें  शार्ट
 सप्लाई में  हैं।  हम  जानते हैं  कि  कुछ  चीज़ें नहीं
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 मिलती  हैं।  इसलिए  कुछ  दुर्भावना  नहीं  होती
 है  ।  लेकिन  यह  कहना  कि  सिचुएशन  ईज्ड
 है  कौर  ईज्ड  कहीं  नहीं  है,  तो  भ्रामक  बात  पर
 लोगों  को  क्‍या  भरोसा  होगा  कौर  क्या  बे  प्रापके
 बारे  में  समझते  होंगे  भौर  हम  लोगों  को  वे  क्या
 कहेंगे  1  भरा पके  जो  एडवाइजर्ज  हैं  शायद  उनका
 पब्लिक  से  ट्  कम  रहता  है  |  बाप  चुन  कर
 झपे  हैं  प्रा पका  पब्लिक  से  टच  रहता  है  1  इसी
 तरह  से  संसद  के  पांच  सौ  सदस्य  हैं  ।  किसी  से
 भी  बाप  ge  तो  लीजिये  कि  उसके  हलाके  में
 क्या  स्थिति  है?  एक  एक  करके  प्राय  सब  से
 पूछ  लीजिये  कि  उनके  इलाके  में  स्थिति  क्या  है
 झगर  भाप  के  यह  पांच  सौ  सदस्य  कहते  हैं  कि
 नहीं,  हमारे  इलाके  में  स्थिति  ख़राब  है  तो  पाप
 को  मानना  पड़ेगा  कि  स्थिति  खराब  है,  भले  ही
 बाप  के  अफसर  कुछ  भी  कहते  हों  ।  इतने
 प्रादमियों  का  देखना  और  निर्णय  उन  मुट्ठी
 भर  पादरियों  के  देखने  कौर  उन  के  निर्णय  से
 बेहतर  होगा  t  इस  लिये  मैं  कहूंगा  कि  बाप  इस
 तरह  का  एक  प्रस्ताव  कीजिये  t  मैंने  प्लान  की
 कन्सल्टेटिय  कमेटी  में  कहा  था  कि  झगर  कोई
 गड़बड़ी  शाप  के  बौर  स्टेट  गवर्नमेंट  के  बीच  में
 हो  तो  उन  को  बुलाइये  कौर  उन  से  सलाह
 कीजिये  ताकि  महू  स्थिति  न  र  Wy  राज  जब  हुम
 युद्ध  की  स्थिति  में  हैं  तो किसी  बात  पर  जनता
 में  प्रान्तों  होना  ठीक  नहीं  है  ।  विशेषकर  यह
 जानते  हुए  कि  चीज  हमारे  यहां  है  लेकिन
 जनता  को  मिल  नहीं  रही  है,  यह  जनता  के
 लिए  बहुत  बढ़े  संतोष  की  बात  हो  जायेगी
 va  प्रसन् तोष  को  कायम  नहीं  रहने  देना
 चाहिये  1

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  झपना  भाषण
 समाप्त  करता  हूं  ॥

 4839

 Mr.  Chairman:  Shri  Yashpal  Singh.

 Shri  M.  BR.  Hrishna  (Peddapalli):
 Will  I  be  able  to  get  a  chance?

 Mr.  Chairman:  How  many  Member#
 are  desirous  of  taking  part  in  this  dis-
 cussion?
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 Some  hon.  Members  rose—

 484?

 Mr.  Chairman:  Is  it  the  opinion  of
 the  House  that  the  time  on  this  be
 extended  by  an  hour?

 Some  hon.  Members;  Yes.
 An  hon,  Member:  Not  today.
 Mr.  Chalrman:  Not  today.  The  date

 and  time  will  be  fixed  later.  If  the
 Members  desire  that  the  time  should
 be  extended  by  an  hour,  that  can  be
 done.  i

 Some  hon.  Members:  Yes.

 Mr.  Chairman:  So,  the  time  is  ex-
 tended  by  an  hour.  The  date  and  the
 time  will  be  fixed  later.  Shri  Yashpal
 Singh.  F

 aft  यहा पाल  सिंह  (कराना)  :  लमा यति
 महोदय,  हमारे  श्री  कबीर  ने  जो  पालिसी
 डिक्लेयर  की  है  उस  में  उनकी  नियत  भ्रच्छी
 है,  इंटेन्शन्स  उन  के  गुड़  हैं,  लेकिन  गलतियां
 इतनी  हो  गई  हैं  कि उत  गलतियों  को  दूर  किये
 बगैर  देश  के  लिये  तेल  का  इन्तजाम  नहीं  ही
 सकता  ।  उसे  को  नियत  बिल्कुल  साफ  है,
 लेकिन  Te  कहा  जाता  है  फिरभी-कमी  जब
 ज्ञान  न  दूं  तो  नियत  को  सफाई कुछ नहीं कर
 सकती  गीता  में  यह  बात  लिखी  हुई  है  कि  क्रिया-
 हवन  फिया  हुमा  कर्म  कर्ता  के  लिये  हुःवदायी
 जूता  है  1  जब  तक  इस  बात  पर  पूरा  ध्यान
 नहीं  दिया  जाता  देश  की  मुसीबत  हल  नहीं  हो
 सकती।  कहते  हैं  कि  :

 “The  way  to  hell  is  often  paved
 with  good  intentions.”

 बाप  की  नियत  प्रगति  है  लेकिन  शान  के
 कुभाव  में  प्राय  देश  का  फायदा  नहीं  कर  सकते
 €1

 राज  हम  देखते  हैं  कि  छोटे-छोटे  काम,
 जिन  कामों  को  एक  दर्जा  चार  पास  आदमी
 कर  सकता  है,  मिडल  पास  कर  सकता  है,  एक
 मामूली  झ्ोवरसियर  कर  सकता  है,  इसलिये
 बके  हुए  हैं  कि  वह  सरकार  के  हाथ  में  हैं।
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 [aft  यशपाल  सिह]
 पब्लिक  नहीं  जानती  कि  कौन  सा  प्राइवेट
 सेक्टर  है  कौन  सा  पब्लिक  सेक्टर  है,  पब्लिक
 को  पता  नहीं  है  कि  नेशनलाइजे शन  क्या  है  कौर
 डिनैशनलाइजेशन  क्या  है  ।  पब्लिक  तो  प्रा.
 की  दिक्कत  का  हल  चाहती  हैं।  मिट॒टी  के
 तेल  की  बोतल  राज  डेढ़  5०  में  बिक  रही  है
 दो  रुपये  में  बिक  रही  है।  ऐसो  हालत  में  कौन
 मानेगा  इस  बात  को  कि  श्राप  ने  यह्‌  वायदा  किया
 था  कि  कांस्टीट्यूशनल  में  कि  हर  एक  इन्सान  को
 स्यूद्रिशस  फूड  प्राय  देंगे  t  न्यूट्रिशन  फूड  तो
 अलग  रहा,  एम  ०  flo  का  बयान  है  कि  उस  को
 मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिलता  ।  मेरे  घर  में
 तो  खैर  मिट्टी  का  तेल  घुस  नहीं  सकता  क्योंकि
 मेरा  यह  धार्मिक  ब्रत  है,रिलिजस  ताऊ  है  कि
 हमारे  यहां  दो  खोजें  नहीं  घुस  सकतीं  ।  एक
 तो  तम्बाकू  नहीं  घुस  सकती,  सिगरेट

 ‘ve  नहीं  घस  सकती  बौर  दूसरे  मिट्टी  का  तेल
 नहीं  घुस  सकता  ।  लेकिन  एक  एम०  पी०
 यह  बयान  दे  दे  कि  उसे  मिट्टी  का  तेल  नहीं
 मिलता  तो  कौन  मान  लेगा  कि  आप  देश  में
 न्यूट्रिशन  फूड  दे  सकेंगे  45  करोड़  इन्सानों
 को  कौर  इस  का  इन्तजाम  अच्छा  कर  सकेंगे  ।
 इस  काम  को  एक  झोवरसियर  कर  सकता  है।
 जनता  नहीं  चाहती  है  कि  बहू  इस  मामले  में
 पड़  कि  यह  नैशनालाइजेशन  हो  रहा  है,  यह
 प्राइवेट  सेक्टर  है  या  पब्लिक  सेक्टर  है।  जनता
 तो  राज  की  दिक्कत  का  हल  चाहती  है।  यहां
 दिल्‍ली  में  लोग  एक  छटांक  तेल  के  लिये  तरस
 रहे  थे  शीर  निजामुद्दीन  पर  बोरियां  भरे  हुए
 गाड़ियां  खड़ी  रहें  झूठ  दिन  तक  क्योंकि  व्यापारी
 जो  ये  उन्होंने  कह  दिया  कि  हमें  चांदी  बना
 लेना  चाहिये,  लाख  दो  लाख  रुपया  बना  लेना
 चाहिये  ।  जब  दिल्ली  में  यह  हुआ  तो  दूसरे
 प्रदेशों  का  क्या  हाल  होगा  ।  देहातों  के  भ्रमर
 तो  कोई  उपाय  ही  नहीं  है।  देहात  के  अन्दर  क्या
 होता  है  कि  एक  तरफ  तो  बरसात  है।  उसी
 बरसात  के  दिनों  में  किसान  रुपये  लिये  हुए
 फिरता  है  कौर  से  दो  रुपय  में  भो  एक  बोतल
 मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिलता  है।  जो  लोग  देश
 में  भ्रष्टाचार  करते  हैं  उन  से  हुणिज  हू  काम

 ठीक  से  नहीं  हो  सकता  है  इस  बात  को  जो  खेती
 करने  वाले  हैं  वह  प्रगति  तरह  से  जानते  हैं  ।

 इसी  सरकार  ने  चालिस  हजार  ट्रैक्टर
 लिये  हैं  जिन  में  स ेबीस  हजार  ट्रैक्टर  यहां  खराब
 पड़े  रहते  हैं  प्रौढ़  बीस  हजार  चल  रहे  हैं  ।
 उन  बीस  हजार  द्रैवटस  में  से  दस  हजार  ट्रैक्टर
 इसलिये  झुके  रहे  कि  उन  को  सरकार  डीजल
 झायत्त  नहीं  दें  सकी  ।  क्‍या  सरकार  के  पास
 कोई  ऐसा  प्रकाउंट  है  कि  एक  महीने  में  इससे
 कितना  नुकसान  फूड  प्रोडक्शन  का  हुआ  t
 सरकार  के  पास  कोई  इस  तरह  का  प्रकाउंट
 नहीं  है  -  राज  सरकार  के  हाथ  में  जो  चीज  है
 वह  दी  है।  पानी  सरकार  ने  झपने  हाथ  में
 रख  लिया है  इसलिये  पानी  रुका  हुआ  है,बिजली
 सरकार  ने  अपने  हाथ  में  रक्खी  है  इसलिये
 बिजली  कौ  हुई  है।  प्रिया  हुआ  कि  भगवान
 ने  हुवा  सरकार  के  हाथ  में  नहीं  दिया  नहीं  तो
 यह  हवा  भी  रोक  कर  बैठ  गई  होती,  चूंकि  उनको
 पब्लिक  को  तंग  करने  से  मतलब  है  चाहे  उसका
 कोई  फायदा  हो  या  न  हो  -  इस  काम  को  एक
 छोटा  सा  झ्ोवरपस्तियर  कर  सकता  हैं  |  एक
 छोटा  सा  मुल्क  इंडोनेशिया  है।  उस  के  यहाँ
 कभी  भी  अनेरा  नहीं  रहता  है  |  लेकिन
 हमारा  देश  ऐसा  है  जो  कि  प्र पने  मुख़ालिफ़ों  से
 कोई  नसीहत  हासिल  नहीं  करता  है।  अपने
 दुश्मनों  से  वह  कोई  ऐडवाइस  नहीं  लेता  है  1
 भगवान  राम  को  इसलिये  मर्यादा  पुरुषोत्तम
 कहते  हैं  कि  उन्होंने  अपने  दुश्मन  से  सलाह  ली
 थी  उन्होंने  लक्ष्मण  को  भज  कर  कहां  कि
 रावण  के  मरते  वक्‍त  जा  कर  उस  के  चरणों  को
 स्पर्श  करो  बौर  विद्या  लो।  लक्ष्मण  ने  जा  कर
 रावण  से  विद्या  ली।  उस  ने  जो  विद्या  लीव
 यह  थो  किः

 “शुभ  शीघ्र”

 अर्थात्‌  जो  कल  करना  हो  उसे  राज  करो  भ्र ौर
 जो  भझाज  करना  हो  उसे  कभी  करो  ।  लेकिन
 हमारी  सरकार  किसी  की  नसीहत  नहीं  लेती
 नतीजा  यह  है  कि  वह  किसी  के  लिय  एक  बोतल
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 मिट्टी  के  तेल  का  इन्तजाम  नहीं  कर  सकती
 है  ।  जब  एम७  पीज  को  एक  बोतल  मिट्टी
 फा  तेल  नहीं  मिलता  है  तो  प्राम  पब्लिक  का
 क्या  हाल  होग।  1  मैं  श्री  हुमा यू नू  कबीर  से
 आज  करता  हूं  कि जब  तक  मुनाफाखोरों  में  से
 एक  को  प्राण  ६6 अ  नहीं  दिया  जायगा,  मुनाफा
 खोरों  में  स ेकम!  से  कम  एक  की  लाश  चांदनी
 चौक  में  नहीं  लटकाई  जायेगी  तब  तक  यह
 मसला  हल  नहीँ  हो  सकता  है।  कौन  सा  कानू  न
 पाप  के  पास  है.  जिस  से  ड्राप  ऐसा  कर  सकते
 हैं।  हमारे  यहां  लोगों  के  पास  तेल  के  हम
 भरे  पड़े  हैं  लेकिन  मैंने  किसी  को  नहीं  देखा  कि
 उसे  दस  साल  की  सजा  हुई  हो  या  पांच  साल  की
 सजा  हुई  हो  '  वह  लोग  देश  को  धोखा  दे  रहे
 हैं  भौर  प्राफिटिआरिंग  से  रूपया  कमा  रहे
 हैं।  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहर
 लाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि  लानत  है  कि  जिस
 वक्त  बंगाल  में  2  3  लाख  ग्रामीण  फाका कशी  कर
 के  मर  गये,  मिठाइयों  के  थाल  भरें  रक्खे  रहे
 धौर  दुकानों  में  बोरियों  भ्र नाज  पड़ा  रह  गया,
 भौर  हिन्दुस्तान  के  प्रकार  इतनी  खुद्दारी  नहीं
 थी  कि  उन  बाजारों  को  लूट  लेते  ।  भोज  पंडित
 जवाहरलाल  नेहरू  की  ऐंड वाइस  का  फायदा
 उठाने  का  मौका  नहीं  है  तो  या तो  सरकार  इस
 मसाले  को  हल  करे,  जौर  झगर  सरकार  हल  नहीं
 कर  सकती  तो  जनता  इस  का  हाल  जरूर  निकाल
 लेगी  ।  हम  सरकार  के  दोस्त  हैं,  मुखालिफ
 नहीं  हैं।  मुखालिफ  लफज़  प्रंग्रेजों  का  दिया
 हुभा है।  प्रपोजीषान का  जो  सहज  है  वह  पांच
 हजार  मील  दूर  का  गढ़ा  हुमा  है।  हम  भाष

 को  सही  रास्ते  पद  लाने  के  लिये  कहते  हैं  t
 '"दोस्त  ut  बाद  कि  मुशायरे
 दोस्त  हम  ू भाईना  रोबरू  गोवा'

 सच्चा  दोस्त  वही  है  जो  प्राय  के  जेबों
 को  प्राय  के  सामने  रक्खे  मुखालिफ
 का  लफ्ज  यहां  नहीं  पैदा  हुआ।  अपने
 यहां  हम  सच्चे  दोस्त  का  काम  कर  रहे  हैं  ।
 सच्चे  मित्र  का  काम  कर  रहे  हैं  कौर  बाप  को
 रास्ता  दिलाने  प्रिये  हैं।  कम  से  कम  हमारे
 यह  साथी  बैलों  की  जोड़ी  के  प्रताप  से  नहीं  पाये
 हैं।  दस  दस  लाख  भोमियो  के  दिल  दिमाग
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 की  मदद  से  हम  यहां  भेजे  गये  है।  क्या  देश
 हम  से  जवाब  तलब  नहीं  करेगा  कि  ह  45
 करोड़  जनता  कब  तक  प्रेमभरे  में  रहेगी।
 जब  हम  से  जवाब  तलब  किया  जायेगा तब  हम
 जनता  को  कौन  सा  माह  दिखायगे  ।

 यह  ब  त  छोटा  सा  काम  है  शौर  बराबर
 श्राप  कहते  हैं  कि  एक्सप्लोरेशन  हो  रहा  है  ।
 एक  तरफ  प्राय  बयान  दे  रहे  हैं  कि इतना  तेल
 है  कि  हम  उसे  खपा  नहीं  सकते,  इतनी  हिमाला
 नहीं  है  जितना  हम  सप्लाई  कर  सकते  हैं  कौर
 दूसरी  तरफ  एसो  जौर  बर्मा  शेल  के  कौर
 हमारा  काम  नहीं  चलता  ।  वहू  लोग  करोड़ों
 हुये  कमाते  हैं  प्रौढ़  हम  लोग  प्रस्धेरें  में  पड़े
 हुए  हैं।  हमने  देहरादून  में  4  करोड़  te  खराब
 किया  एक्सप्लोरेशन  के  ऊपर  भौर  साल  भर
 तक  लाखों  की  तादाद  में  जनता  बेकार  रही  ।
 साल  भर  तक  हम  को  वहां  से  निकलने  का  मौका
 नहीं  मिला  1  हमारी  कारें  जाती  थीं  झोर  दो  दो
 घंटे  तक  वहां  रुकी  पड़ी  रहती  थीं  इसलिये  कि
 वहां  एक्सप्लोरेशन  हे  रहा  था  t  हमें  खुशी  पी
 कि  हमारे  प्रदेश  में  इस  तेल  का  प्रवाह  होगा  ।
 हम  कहते  थे  कि  हमें  चार  घंटे  रोक  लो  लेकिन
 हमारा  प्रदेश  सुखी  हो,  प्रदेश  की  खुशहाली
 हो  -  सिर्फ  एक  बोतल  तेल  से  श्राप  गांवों  में
 रोशनी  कर  सकते  थे  लेकिन  उस  के  लिये  गांव
 गांव  अंधेरे  में  पड़ा  हुभा है  |  श्री  हुमायूँ  कबीर
 से  मेरी  दरख़्वास्त  है  कि  वह  इंजी  बेघर  पालिसी-
 शिया  का  काम  छोड़  दें  क्योंकि  यहां  बिजली
 के पंखे  में  बैठ  कर  स्कीमें  बनाई  जाती  हैं।
 इस  काम  को  वह  छोड़  दें  पौर  दिल्‍ली  शहर
 में  शाम  को  निकले  ।  वह  देखेंगे  कि  डम  यहां
 पर  भरे  पड़े  हैं।  जिन  लोगों  ने  गैलरी  इकट्ठे
 कर  लिये  हैं,  जिन  दुकानों  में  तेल  भरा  पड़ा  है
 सब  से  पहले  उन  को  मैदान  में  ला कर  सजा  दी
 जाये  भौर  हिन्दुस्तान  की  45  करोड़  जनता  को
 प्रेरक  से बचा  कर  रोशनी  में  लाया  जाये  a
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 इन  शब्दों  के  साथ  झप ी  बात  खत्म
 करता  हूं  ।

 ment  of  the  hon.  Minister,  I  agree
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 with  what  some  of  the  previous  spea-
 kers  have  stated,  and  I  do  not  think
 that  all  that  is,  in  any  way  inconsis-
 tent  with  the  policy  statement.  It  is
 quite  a  different  matter  that  the  hon.
 Minister  might  not  use  such  strong
 language  or  may  not  speak  with  that
 emotion  which  those  hon.  Members
 have  resorted  to.  But  I  think  that  if
 we  go  through  the  policy  statement  we
 shall  find  that  it  is  not  inconsistent  in
 the  content  and  in  spirit  with  what  has
 been  stated  here.

 I  do  not  agree  with  my  hon.  friend
 Dr,  Ranen  Sen  who  gaid  that  this
 policy  was  a  weak  policy  or  that  the
 hon.  Minister  was  very  much  pres-
 surised  by  the  oil  companies  and  so  on,
 I  do  not  think  so.  In  fact,  this  is  the
 fleld  where  the  Government  could  feel
 proud  of  what  they  have  done.  I  feel
 that  two  of  our  former  Ministers  have
 made  the  greatest  contribution  to  our
 Defence  economy  from  every  angle;
 first,  is  Shri  K.  D.  Malaviya,  who
 practically  brought  India  on  the  oil
 map  of  the  world  and  then  there  is
 Shri  Krishna  Menon  who  had  built  up
 our  defence  potential,  which  we  know
 and  experience  only  today.  In  the
 shape  of  the  Gnats  and  other  arma-
 ments  produced  in  India  he  had  deve-
 loped  our  defence  potential  which  is
 immensely  helping  us  at  the  present
 moment,  to  face  the  enemy.  These
 two  Ministers  have  done  a  great  job,
 to  build  up  our  powerful  defence
 potential.  Oi)  is  also  really  connected
 with  the  defence  potential.  Therefore,
 the  oil  industry  in  all  its  essentials
 shoulg  be  considered  as  a  national  in-
 dustry.  It  is  so  vital  gnd  essential  not
 only  from  the  point  of  view  of  day  to
 day  needs  of  the  people,  but  also  from
 the  point  of  view  of  our  country’s  de-
 fences,  So,  I  think  that  there  is  u
 strong  case  for  nationalisation.

 At  present,  the  private  companies
 are  utilising  this  industry  for  private
 profit,  ang  we  know  how  they  the
 using  it.  Of  course,  we  may  allow
 private  profit  in  other  fields,  but  this
 in  the  field  where  no  private  profit

 should  be  allowed,  ang  where  the  con- trol  of  the  industry  should  not  re- main  in  the  hands  of  foreigners.  ]
 absolutely  agree  with  my  other  friends in  this  matter.

 It  is  true  that  there  may  be  diffi-
 culties  in  achieving  that  goal.  But  we are  discussing  now  only  the  policy,  and I  think  that  our  policy  should  be,  and I  wish  that  the  hon.  Minister  would
 declare  it,  that  ultimately  this  industry is  going  to  be  nationalised,  though  he
 may  not  nationalise  the  whole  indus-
 try  today.  That  should  be  our  policy declaration,

 If  we  go  through  this  policy:  state- ment  we  shall  find  that  there  are  some
 very  good  features  to  which  no  hon. Members  have  drawn  enough  atten- tion.  I  would  like  to  highlight  those
 points.  One  of  them  is  in  regard  to our  achievement  of  self  sufficiency.  At
 Page  4  of  the  statement  we  find:

 “The  House  will  be  glad  to  hear
 that  the  country  will  be  self-
 sufficient  in  diese]  oi]  before  the
 end  of  the  Third  Plan  and  our  im-
 Ports  of  kerosene  wil]  also  be  sub-
 stantially  reduced  before  the  end
 of  the  Fourth  Plan.”

 This  shows  that  we  are  proceeding  to-
 wards  self-sufficiency.  I  hope  tha  we
 shall  put  forth  greater  efforts  to
 achieve  this  self-sufficiency  earlier  if
 possible.

 Similarly  with  regard  to  reduction
 in  the  prices,  we  find  at  page  5  of  the
 statement  that:

 “We  have  also  been  able  to  se-
 cure  a  substantial  reduction  in  the
 price  of  finished  products.  Of  this
 the  most  recent  and  perhaps  the
 most  significant  is  an  arrangement
 for  supply  of  aviation  fuel  from  a
 Western  source  at  a  discount  of
 nearly  24  per  cent.”

 So,  I  think  that  there  are  good
 features  in  this  statement.  It  has  also
 been  stated  that  more  refineries  will
 be  set  up,  and  the  brightest  feature  is
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 that  Government  are  going  to  own
 these  new  refineries.  Some  indication
 i

 given  that  some  of  the  refineries
 t  be  in  the  private  sector  or  there

 might  be  some  foreign  collaboration. Ido  not  mind  foreign  collaboration, Provided  our  grip  was  tighter.  The
 whole  control  on  the  industry  should
 be  of  the  Government.  That  is  very
 necessary.  I  think  the  Minister  nlso
 agrees  with  the  speakerg  who  have
 stated  that  this  is  an  essential  industry and  we  cannot  afford  to  take  any
 chances  in  regard  to  this  matter,

 Similarly,  in  regard  tg  exploration of  new  sites  and  new  oilfields,  the
 Pace  is  not  as  fast  as  that  with  which
 we  had  started  in  the  beginning.  At
 Present,  we  are  not  proceeding  very
 rapidly,  There  is  a  geners!  impres-
 sion—I  wish  I  shoulg  be  wrong—that
 in  the  matter  of  exploration,  the  pace is  not  as  fast  ag  it  was  in  the  begin-
 ning.  At  leagt  I  feel  go  in  regar)  to
 my  state,  There  were  a  number  of
 sites  where  exploration  had  been  go-
 ing  on  in  my  own  constituency,  Hosh-
 jarpur.  I  wish  the  work  should  go  on
 with  the  same  enthusiasm  with  which
 it  was  begun.

 So  far  as  distribution  is  concerned,
 in  consultation  with  the  companies
 they  have  planned  it  out.  But  at  pre-
 sent,  the  distribution  position  is  not
 satisfactory.  Some  of  my  friends
 have  complained  here  about  this,  bas-
 ed  on  their  persona]  experience  T  can
 also  say  from  personal  experience.  |
 have  been  getting  my  supplier  through
 a  Burmah-Shel]  agent.  But  fer  the
 last  three  days,  he  tells  me  that  no
 oi]  was  available.  On  the  other  hand,
 the  Chief  Commissioner  assures  us
 that  there  was  ample  supply  in  the
 capital,  that  there  is  no  shortage.  But
 every  agency,  every  shopkeeper  pleads
 shortage.  We  do  not  know  what  is
 correct.  If  this  is  our  experience  in
 the  capital,  we  can  imaging  what
 would  be  the  state  of  affairs  in  the
 whole  city  and  the  country.  Generally
 people  say  that  they  are  not  getting
 kerosene  which  has  beccme  so  essent-
 ial  a  commodity  these  days  I  think
 this  should  be  properly  looked  into.
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 I  know  the  Minister  will  say  that  that
 it  is  a  matler  for  the  state  povern-
 ments  and  local  administrations.  But
 T  would  plead  with  him  not  to  be
 satisfied  with  that,  He  shoull  see
 that  the  state  governments  and  local
 administrations  did  their  job  proper-
 ly.  After  all  the  Government  gives them  the  supply  for  proper  distribu-
 tion.  If  proper  suppl,  is  not  arrang-
 ed,  though  this  is  not  under  the  Minis-
 try,  the  who'e  blame  naturally  comes

 _on  the  head  of  Minister,  on  the  Central.
 Government,  as  they  are  the  cantrol-
 ling  authority,  the  ultimate  authority.

 So  we  cannot  sit  tight  over  this
 matter.  We  should  see  that  vvhatever
 we  had  given  to  the  state  govern-
 ments  and  local  administrations  was
 distributed  properly  and  justly  "We
 should  see  that  this  job  is  done  efici-
 ently,  specially  in  view  of  the  pre  ent
 circumstances.

 att  मु  लिमये  (मुंगेर)  सभापति
 महोदय,  इस  वक्‍त  हमारे  सामने  जो  सवाल
 है  वह  किरासिन,  डीजल  शादी  जो  चीज
 जीवन  के  लिए  प्रावश्यक  हैं  उनके  समान
 बटवारे  शौर  वितरण  का  सवाल  है

 मैंने  श्री  हुमायून  कबीर  का  बयान  पढ़ा
 और  राज्य  सभा  में  उन्होंने  जो  भाषण  किया
 था  वह  भी  मैंने  देखा  है  t  मुझ  बड़ा  प्राचार्य
 हुमा  कि  उन्होंने  प्रांकड़े  शास्त्र  के  प्राकार  पर
 यह  साबित  किया  है  कि  देश  में  किरासिन  की
 और  डीलज  की  कोई  कमी  नहीं  है  t  उन्होंने
 कहा  है  कि  जलाई,  .  964%  जितना  किरासिन
 हमारे  देश  में  उपलब्ध  हुआ  था  उससे  इस
 साल  के  जुलाई  महीने  में  पांच  प्रतिशत
 ज्यादा  हुआ  है  t  तो  इससे  उन्होंने  यह  नतीजा
 निकाला,  झांके  शास्त्र  के  धारा  पर,
 कि  मुल्क  में  किरासिन  की  कमी  नहीं  है  शौर
 किरासिन  की  उपलब्धि  बराबर  बढ़  रही
 है।

 लेकिन  इनके  इस  बयान  से  पता  अलता
 है  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  wor  पर  नहीं
 रहते  हैं  बल्कि  झा समान  में  रहते  हैं,  क्योंकि
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 ग्राम  ये  जनता  के  सोच  जाकर  इस  बात
 की  खोज  फरते  कि  क्या  सचमुच  जनता  को
 किरोसिन  घायल  मिल  रहा  है  तों  उनको  पता
 चलता  कि  किरोसिन  प्रांफड़े  शास्त्र  में  तो
 उपलब्ध  हैं  लेकिन  जो  उपभोक्ता  हैं  उनको  वह
 बिल्कुल  नहीं  मिल  रहा  है।  प्रभी  मैं  बिहार  में
 गया  था  श्र  बिहार  के  कई  देहातों  में  मुझे
 लोगों  ने  बतलाया  कि  यहां  तो  किरोसिन
 बिल्कुल  मिलता  हीं  नहीं  है  झगर  कभी  मिल
 भी  गया  तो  i2  a,  i4  शाने  एक  बोतल
 का  दाम  देना  पड़ता  है  ।  राज्य  सभा  में  बोलते
 हुए  श्री  हुमा यू नू  कबिर  ने  कहा  कि  किरोसिन
 की  उपलब्धि  उनकी  जिम्मेदारी  है  लेकिन
 वितरण  की  जिम्मेदारी  उनकी  नहीं  है,  वह
 तो  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।  इस  तरीके
 का  जो  जबाव  है  उससे  पता  चलता  है  कि
 मंत्री  महोदय  का  दृष्टिकोण  इसके  बारे
 में  जिम्मेदाराना  दृष्टिकोण  नहीं  है  भौर  उनके
 ऊपर  जो  भार  सौंपा  गया  है  उस  को  वह  पूरी
 तरह  नहीं  निभा  रहे  हैं  t

 जहां  तक  किरोसिन  शौर  डीजल  का
 मामला  है  यह  एक  मुनाफाखोरी  का  सिलसिला
 है  1  प्रबुद्ध  तेल  जो  जमात  से  निकलता  है
 उससे  लेकर  उपभोक्ता  के  पास  पहुंचता  है
 तब  तक  बराबर  यह  मुनाफाखोरी  जलती
 है  |  पहले  जो  बड़ी  कम्पनियां  हैं  वह  तीन
 स्तरों  पर  मुनाफ़ा कमा  रही  हैं  ।  भणुद्ध
 तैल  के  दाम  ज्यादा  बढ़ा  कर  मुनाफ़ा  वह
 कमाती  हैं  जहां  पर  हमारी  सरकार
 का  कोई  नियंत्रण  (नहीं  है  झगर  इसको
 चटाने  का  वह  धौर  ज्यादा  प्रयास  करेंगे  तो
 मेरा  रियाल  है  कि  संसद  कौर  लोक  सभा  उसका
 स्वागत  करेगी  ।  फिर  तेल  साफ  करने  के
 जो  कारखाने  हैं  उसमें  भी  काफ़ी  मुनाफ़ा
 यह  कम्पनियां  कमा  रही  हैं  a  जब  शुरु  में
 यह  लीन  कम्पनियां  कांयम  हो  गयों,  बर्मा  शैल,
 काल टेक्स  और  रस्सों  की,  तो  इन  कम्पनियों
 ने  प्रतिवर्ष  20  प्रतिशत  से  लेकर  45  प्रतिशत
 तक  मुनाफा  कराया  ।  सिर्फ  चार,  पांच  सालों

 के  इन्दर  कूल  जितनी  पूंजी  उनके  द्वारा  लगाई
 गई  थी  वह  सारी  वसूल  हो  गई  है  ।  अब
 उसके  बाद  ये  लोग  नकद  नफ़ा  काम  रहे  हैं  t
 खुद  मंत्री  महोदय  ने  मान  लिया  है  कि  बर्मा-
 शैल  ने  दो  साल  पहले  तेल  साफ  करने  के  काम
 पर  करीब-करीब  36  प्रतिशत  मुनाफ़ा
 कमाया  कौर  वितरण  के  काम  में  भी  5
 प्रतिशत  करीब  करीब  उनका  मुनाफ़ा  हुआ  |
 इस  तरीके  की  मुनाफाखोरी  कम्पनियों  द्वारा
 अशुद्ध  तेल  को  लेकर  वितरण  तक  की  जा  रही
 है  ।  फिर  उसके  बाद  सरकार  भाती  है  भौर
 सरकार  ने  इतना  ज्यादा  ट्क्सें  इन  जीवन  को
 भ्रावश्यक  चीजों  पर  लगाया  है  कि  राज
 जनता  तबाह  हो  रही  है  ।  किरोसिन  कौर
 डीजल  यह  नितान्त  आवश्यक  चीजें  हैं  t
 डीजल  का  इस्तेमाल  रोड  ट्रान्सपोर्ट  के  लिये
 या  म्यूनिसिपल  ट्रान्सपोर्ट  के  लिए  होता  है
 कौर  जो  डीजल  के  दामों  में  वृद्धि  होती  है
 उस  का  भार  पग्राखिरकार  जनता  को  हो  झेलना
 पड़ता  है  ।  साथ  ही  साथ  किरोसिन  प्राणी
 चीजों  पर  जो  चुंगी  इरादी कर  लगाये  जाते  हैं
 उनका  नतीजा  यह  हो  गया  है  कि  तीन  चौथाई
 से  ज्यादा  दाम  का  हिस्सा  केवल  यह  करों  के
 रूप  में  जनता  को  देना  पड़ता  है  |  इसलिए
 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  अर्ज़  करूंगा  कि  कम्प-
 नियों  का  मुनाफ़ा  घटाकर  विदेशी  मुद्दा  बचाने
 का  वह  प्रयास  करेंगे  और  कम्पनियों  का  मुनाफ़ा
 घटाकर  सरकार  को  आमदनी  बढ़ाने
 की  भी  कोशिश  करेंगें  तो  उस  का  हम  स्वागत
 करेंगे  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  सरकार  के
 जो  टैक्स  हैं  उनको  घटाने  का  भी  प्रयास  होना
 चाहिए  ।

 भी  यह  जो  अशुद्ध  तेल  के  दाम  गिराये
 गये  हैं  उस  से  विदेशी  मुद्दा  तो ंबच  गयी  लेकिन
 उपभोक्तावाद  को  उस  से  कोई  फायदा  नहीं
 मिला  है.  बल्कि  राज  स्थिति  यह  है  कि
 किरोसिन  बिल्कुल  नहीं  मिल  रहा  है  दौर  जहां
 मिल  रहा है  वहां  i2  जाने  i4  भाने  में
 और  कहीं  उस  से  भी  ज्यादा  एक  बोतल



 Gil  Polisy
 (M.  re:  St.)

 का  दाम  देना  पड़ता  है  ।  इसलिए  मैं  यह  सोच
 रहा  हुं  कि  वर्तमान  संकटकालीन  स्थिति  में
 जीवन  की  प्रावश्यक  चीजों  फा  वितरण  ठीक
 ढंग  से  करने  के  लिए  शौर  मुनाफाखोरी  को
 रोकने  के  लिए  हर  शहर  में  कौर  गांव  में
 नागरिकों  और  सारे  दलों  की  समितियां  गठित
 की  जाये  तो  प्रिया  होगा  -  और  इन  समितियों  के
 नियंत्रण  में  तथा  निगरानी  में  जीवन  की  प्राप्यक
 जजों  के  वितरण  का  काम  जैसा  किरोसिन  है,
 डीजल  है,  बीनी  है  या  अनाज  है,  इन  के  वितरण
 का  काम  हम  समितियों  की  निगरानी  में
 कौर  नियंत्रण  में  किया  जाये  ?  मगर
 यह  सुझाव  सरकार  मानेगी  तो  राज  जो  संकट-
 कालीन  स्थिति  है  उस  का  सामना  हम  मजबूती
 से  कर  पायेंगे  |
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 विदेशी  ताकतों  का  इस  वक्‍त  हिन्दुस्तान
 के  प्रति  जो  ष्ष्  है,  क्‍या  ब्रिटेस,  क्‍या  अमरीका
 कौर  कुछ  ह  तक  सोवियत  यूनियन  भी,
 उस-  से।  ऐसा  लगता  है  कि  हमारी  इस  वक्‍त
 झाभमिण  का  मुकाबला  करने  की  जो  नीति  है
 उसको  बदला।  के  लिए  शौर  हिन्दुस्तान  की
 सुरक्षा  तथा  विदेशी  नीति  में  हस्त-
 क्षेत्र  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  ग्रसित  दबाव
 डालने  का  प्रयास  किया  जायेगा  ।  ऐसी  हालत
 में  सरकार  भर  र  किरोसिन,  डीजल  कौर  पेट्रोल
 इरादी  मामलों  में  अ्रस्मनिर्भ रता  की  नीति  को
 जल्द  से  जल्द  झाग  नहीं  बढ़ायेगी  तो  उस
 का  साफ़  साफ  मतलब  होगा  कि  स्वतंत्र  विदेशी

 नीति  की  प्रौर  सुरक्षा  नीति  की  चाहे  हम  कितनी
 भी  चर्चा  करें  किन|  वास्तव  में  विदेशी  ताकतों
 के  इशारे  पर  ही  हमें  नाचना  पड़ेगा  1  इस
 लिए  हमारी  जो  सारी  योजनाएं  इस  वक्‍त
 चल  रही  हैं  उन  के  ऊपर  पुन वि ज्वार  करने
 का  समय  प्रा  गया  है  कौर  यह  पुनर्विचार  करते
 समय  एक  ही  बात  का  याल  रखना  चाहए
 कि  मुल्क  को  बुनियादी  चीजों  में  जिनका  कि
 सीधा  सम्बन्ध  हमारी  सुरक्षा  नीति  से  है,
 जल्द  से  जल्द  प्रास्मनिर्भर  किया  जाए
 और  जीवन  की  आवश्यक  चीज  के  वितरण
 के  बारे  में  इस  तरीके  की  नागरिक  समितियों
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 का  संगीत  करके  जनता  को  राहुल  दिलाने
 का  प्रयास  भी  किया  जाये  y
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 Mr.  Chairman:  Dr.  Singhvi.
 Shri  Warior  (Trichur):

 coniinne  this  tomorrow?
 Are  we  to

 Mr.  Chairman:  Not  tomorrow;  the
 date  and  time  will  be  given  later,

 Shri  Warlor:  We  want  to  know
 whether  the  unfinished  items  put down  for  today  wil]  be  trensferred  to
 some  other  date  or  tomorrow?

 Mr,  Chairman:  The  date  and  ‘ime
 for  further  discussion  of  this  question will  be  notified  later  on,  in  due  course.

 Dr.  L.  M.  Singhvi  (Jodhpur):  If
 thet  is  20,  Madam  Chairman,  |  will
 start  today  and  will  resume  my  speech on  the  day  which  is  fixed  for  the  re-
 sumption  of  this  discussion,

 Mr.  Ohalrman;  That  is  understovd.
 Dr.  L.  Mt,  Singhvi:  Madam  Chair-

 man,  it  appears  lo  me  thal  a  subj<et
 so  technical  and  so  cumplex  as  oil
 pohcy  of  our  couniry  rarely  gets  an
 opportunity  to  be  debate  by  us  ln
 ‘hat  perspective  this  shou.g  be  consi-
 dered  a  welcome  opportunity  for  on
 these  matters  it  is  not  always  tut  we
 are  able  to  express  our  views  and  to
 question  the  hon.  Minister  in  charge of  these  policies.  It  is  trite  that  we
 raise  questions  now  and  then  during the  Question  Hour  obout  a  happening
 here  or  an  occurrences  there  bur  tu
 be  able  to  debate  the  oil  policy  as  8
 whole  is  an  opportunity  which  I  think
 we  all  welcome.  |  think  1  would  like
 to  congratulate  without  any  reserve-
 tions  the  dynamism  that  has  been
 brought  to  bear  upor  the  oil  policy  of
 this  country  by  Shri  Kabir  particular.
 ly  because  of  the  great  fillip  he  has
 promised  us  he  would  give  to  the  tase
 of  building  up  the  petro-chemical
 complex  in  this  country.  As  a  matter
 of  fact,  I  am  a  firm  believer  in  the
 great  future  of  our  industries,  of  sur
 country,  only  on  the  basis  of  building
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 {Dr.  L,  M.  Singhvi]
 up  a  gigantic  petro-chemica]  complex
 in  our  own  country.  It  seems  to  me;
 therefore,  that  in  pronouncing  and  in
 embarking  on  this  policy  it  may  to
 some  people  seem  ambitious  at  this
 stage  but  when  once  it  gets  to  self-
 generating  level  it  is  bound  to  deliver
 the  results  which  perhaps  are  not
 fully  anticipated  and  understood  by
 the  country.  The  deeper  implications
 of  the  policies  of  this  Ministry  have
 a  tremendoug  and  abiding  impact  not
 only  on  our  present  economy  but  cn
 the  future  of  our  economy.  That  is
 the  first  point  I  wish  to  make  before
 this  House,
 6  brs.
 It  appears  tc  me  that  it  was  pointless,
 in  season  and  out  of  season,  to  cun-
 demn  foreign  collaboration  on  the  one
 hang  while,  on  the  other  hand,  our
 Government  and  our  leaders  make  as-
 siduous  effo:'ts  to  obtain  as  much  of
 foreign  colleboration  as  possible.  At
 the  same  tine,  it  is  true  that  by  in-
 viting  foreig  १  collaboration  we  are  in-

 viting  the  foreign  company  for  legiti-
 mate  activity  and  we  are  not  giving
 them  licences  to  put  us  in  a  corner  or
 to  pre.surise  us  or  to  dictate  their
 terms  to  us,  It  must  be  understood
 ence  and  for  all  that  the  self-respect
 of  this  country  is  dearer  to  us  than
 any  economic  muddles  we  make.  But
 that  self-respect  is  not  contrary  and
 is  not  counter  to  the  self-interest  we
 pursue  from  foreign  collaboration.
 This  is  a  matter  which  is  not  always
 understood.

 Mr,  Chairman:  If  he  wishes  to  con
 tinue,  he  may  do  so  next  time.

 Dr.  L.  M,  Singhvi:  Yes;  on  the  day
 when  it  comes  up  next.  4

 Mr.  Chairman:  The  time  for  discus-
 sion  of  this  motion  ig  extended  and
 the  date  and  time  when  it  will  be  next
 discussed  will  be  notified  in  due
 course.
 6.0]  brs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Ten  of  the  clock  on  Friday,  Septem-
 ber  10,  965/Bhadra  i9,  887  (Saka).
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